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 लोक-सभा

 LOR  SABHA

 २१  PERY/?  १८८६  )
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 लोक-सभा  ग्यारह  TH  समवेत  हुई
 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  clock

 (  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 Mr.  SPEAKER  in  the  chair  J

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 भ्रन्तरज्यिक  सड़क  परिवहन  एकक

 +

 श्री  सुबोध  हू ंसदा
 FILL

 "Lal  स०  चे  सामन्त  :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अधिक  दूरी  के  अन्तर्राज्यीय  सड़क  परिवहन  के  लिये  एककों  की  संख्या  में  वृद्धि

 करने के  हेतु  कोई  कार्यवाही  की  गई

 इस  समय  जो  एकक  कार्य  कर  रहे  हैं  वे  सभी  के  सभी  गर-सरकारी  एकक

 क्या  परिवहन  सहकारी  समितियों  को  कोई  प्रोत्साहन  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  ऐसे  जिन  अ्रन्तरराज्यिक  एककों को  अरब  तक  सहायता दी  गई  हे  उन  की
 संख्या

 कितनी  है  ?

 परिवहन  मन्त्रालय  में  नौवहन  मन्त्री  राज  से  wafer

 जानकारी  प्रदान  कर  ने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।

 लय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  to  Worn /Rv]

 शो  सुबोध  हू सदा  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  अनेक  प्रकार
 की  मोटरगाड़ियों  के  लिये  विभिन्न

 सड़क  परिवहन  संगठनों  को  परमिट  दिये  गये  हैं  sar  इन  संगठनों  को  मोटरगाड़ियों  का  संभरण

 करने के  लिये  कोई  प्रबन्ध  है  अथवा  क्या  सरकार  इस  के  लिये
 वित्त

 की
 व्यवस्था  करती

 हैं
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  जहां  तक  मोटरगाड़ियों  के  संभरण का
 संबन्ध  इन  संगठनों  को  सीध

 व्यापारियों  को  आवेदन  करना  पड़ता  है  ग्रोवर  इस  के  लिये  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 खान  और  भारी  इजीनिर्यारग  मंत्रालय  द्वारा  बनाये  गये  कुछ  नियम  हैं  |  उस  के  प्रति  रिक्त

 जहां  तक  इन  मोटरगाड़ियों  की  खरीद  के  लिये  वित्त  की  व्यवस्था  करने  का  सम्बंध
 ऋण

 सम्बन्धी  कुछ
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 सुविचारों  का  उपबंध  करने  के  लिये  कुछ  दिन  पहिले  राज्य  वित्तीय  निगम  अधिनियम  में  संशोधन  करके

 उस  प्रयोजन  के  लिये  सड़क  परिवहन  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  शामिल  किया  गया  था  |

 श्री  सुबोध  हंसना  :  वे  मुख्य  मार्ग  कौन  से
 हैं  जिन

 पर  केन्द्रीय  सड़क  परिवहन  निगम  अपनी

 गाड़ियां  ह  ला  रहा  है  ?

 राज  बहादुर  कलकत्ता  सिलीगुड़ी  गोहाटी  मार्ग  ।

 श्री  gto  ना  तिवारी  :  क्या  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिये  सरकार  का  कोई  अभिकरण

 हैं
 कि

 क्या
 ये  संगठन  सामान्य  किराया  ही  लेते  हैं  अथवा  अतिरिक्त  किराया  कौर  बहुत  श्रमिक

 लेते  हैं  ?

 श्री  र  ज  बहादुर  :  किराये  की  दरें  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों

 अथवा  राज्य  परिवहन  प्राधिकारियों  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  है  ।  गाड़ियों  के  मालिकों  को  यही  किया ये

 की  दरें  लेनी  चाहिये  |

 श्री  gio  ना०  तिवारी  :  अन्तर्राज्यीय  मार्गों  के  बारे  में  कया  स्थिति  हैं  ?

 था  राज  बहादुर  :  उस  के  बारे  में  मैं  तत्काल  निश्चित  रूप  से  नहीं  बता  सकता  |

 श्रीमती  साबित्री  निगम  :  क्या  माननीय  मंत्नी  जी  को  पता  है  कि  ऐसे  अनेक  उपेक्षित  मार्ग  हैं

 जिन  पर  चालक  गाड़ियां  चलाना  लाभदायक  नहीं  समझते  हैं  जिस  के  का  रण  यात्रियों  को  बड़ी  सुविधा

 का  सामना  करना  पड़ता  है  कौर  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार है
 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  राज्य  परिवहन  प्राधिकारियों  द्वारा  समय  समय  पर  परिवहन  सम्बधी

 की  व्यवस्था  सुविधाओं  की  झ्रावश्य  कता  का  पुनर्विलोकन  किया  जाता  है  तथा  वही  यह  निश्चित  करते  हैं

 कि  कितने  परमिट  दिये  जायें  ।  मेरा  विचार  है  कि  वे  क्षेत्रों  की  श्रावश्यकताश्ों  को  ध्यान  में  रखते  हैं  ।

 श्री  में  बकटासुब्बया :  यदि  श्राप  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  को  देखें  तो  श्राप  को  पता
 चलेगा  कि  परिवहन  सहकारी  समितियों का  बहुत  ही  नगण्य  अनुपात  में  परमिट  दिये  गये  हैं

 ।  कया

 माननीय  मंत्री  जी  को  इस  बात  का  पता  है  कि  प्राधिकारियों  द्वारा  परमिट  देने  के  मामले  में  परिवहन

 सहकारी  समितियों  के  साथ  भेद  भाव  का  तथा  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  व्यक्तियों  के  साथ  पक्षपातपूर्ण

 व्यवहार  किया
 जा  रहा  यदि  तो  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कुछ  करने  का  विचार  है  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 हम  ने  यह  नियम  बना  दिया  है  कि  परिवहन  सहकारी  समितियों  को  धीमान
 दिया  जाना  चाहिये  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  इस  नियम  का  पालन  किया है  ।  एक  प्रकार से  यह  एक

 स्थानीय  प्रश्न  है  कौर  इसको  उस  स्तर  पर  सुलझाया जाता  है  ।

 श्री  ब०  Fo  दास
 :  दण्डकारण्य  क्षेत्र  में  एक  परिवहन  सहकारी  समिति  इस  समिति  को

 स्थायी  रूप  से  परमिट  क्यों  नहीं  दिया गया  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  विशेष  एककों  के  बारे  में  प्रश्न  पुछ  रहे  हैं  ।  इन  के  बारे  में
 उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता  |
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 १  १८८६  लिखित  उत्तर

 गुड़  में  (arated

 +

 शी  त्रों  हीर  लान  बरवा

 |  थ्रो  विभूति  मिश्र  :

 PLR.  को  हरि  बिष्णु  कामत  :

 श्री  दश्ञगालसिह  :

 थ्री  कोयला  बेका

 क्या  खाय  तत्र  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  केन्द्रीय  सहकारी  स्टोर  के  द्वारा  गुड़  के  मुनाफाखोरी  किये  जाने  के  आरोप

 के  सम्बन्ध में  जांच  पूरी ही  गई  ax

 यदि  तो  जिन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  मुकदमे  चलाये  गये  उन  की  संख्या  कितनी

 ata  तवा  ste  मन्त्री  के  स  sha  | ह 1 श्री  :  (*)  हां  ।

 (@)  अत्यावश्यक  पण्य  प्रीमियम  के  अधीन  जारी  किये  गये  दिल्ली  खंड सारी  तथा  गुड़

 व्यापारी  लाइसेंस  १९६३  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  २  ERY  को  २  व्यक्तियों  पर

 ग्रा रोप  लगाये  गये  हैं  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  What  are  the  names  of  the  officers  against  whom
 cases  have  been  instituted ?  Is  it  also  a  fact  that  no  action  has  been  taken  against
 a  Memeber  of  Parliament  who  was  involved  in  this  case  ?

 शो  शिन्दे  :  इस  उक्त  स्टोर  के  जिन  व्यक्तियों  पर  आरोप  लगाये  गये  उन  के  नाम  ये  हैं  :

 श्री  राम  मैनेजिंग  डायरेक्टर  तथा  कुमारी  शकुन्तला  सचिव  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Is  it  also  a  fact  that  the  report  has  been  changed
 at  the  instance  of  the  director ?

 Mr.  Speaker:  Order,  order.

 खाद्य  तपा  कृषि  मतर  स्वर्ग  Taz)  कुछ  दिन  पद्मिनी  इस  बारे
 में  विस्तृत  रूप  से  चर्चा  हो

 चुकी  हैं  गरीर  मेरे  विचार  से  उत  के  जहां  तक  तथ्यों  का  सम्बन्ध  कोई  Wie  विशेष  बात  पैदा

 नहीं  हुईं  है  जिप  को  कि  बताया  जाय  ।

 Shri  Yashpal  Singh:  In  that  context  an  hon.  Member  had  alleged  that

 illegal  gratification  had  to  be  given  to  the  Railway  Staff  for  making  available  the

 wagon  for  the  movement  of  gur.  Have  an  y  charges  been  since  framed
 against

 the  giver  or
 the

 receiver  of  the  bribe  ?

 Shri  Swaran  Singh:  On  account  of  want  of  proof,  no  charges  have  been
 a framed.

 Shri  Yashpal  Singh:  Was  the  statement  of  an  hon.  Member  not  suffi-

 cient  for  the  purpose ?

 Mr.  Speaker:  Order,  order.
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 Has  the  Chairman  of  the Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Co-operative
 Store  also  been  found  guilty  as  a  result  of  the  enquiry  held  directly  or  indirect-

 ly  and  as  such  do  the  Ministry  of  Food  and  Agriculture  propose  to  revoke  the
 licence  issued  to  this  store  or  take  some  other  action  ?

 Shri  Swaran  Singh:  So  far  as  the  Chairman  of  the  Co-operative  store  is

 concerned,  no  prima  facie  case  was  established  against  him.  As  regards  the
 second  part  of  the  question,  I  may  submit  that  the  Minister  of  Home  Affairs
 had  asserted  in  the  House  that  further  enquiries  were  being  conducted  into

 this  case  and  I  think  no  final  decision  has  yet  been  taken  in  this  regard.

 Shri  Kishen  Pattnayak:  The  hon.  Minister  of  Law  had  told  the  House
 that  investigations  were  being  conducted  in  regard  to  the  irregularities  in  the
 Accounts  of  the  Society  as  well.  What  has  been  revealed  by  these  investigations
 so  far?

 Shri  Swaran  Singh:  As  far  as  I  know,  nothing  has  come  out  so  far.

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  सिंधवी  :  श्री  प्रकाशवी
 र

 शास्त्री  द्वारा  पूछे  गये
 एक

 प्रशन  के  उत्तर  में  मंत्री  जी

 ने  उस  भाग  का  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  जो  कि  सहकारी  समिति  जिस  पर  कि  मुनाफाखोरी  किये
 जा  ने

 का  आरोप  दंड  देने  से  सम्बन्धित  था  |

 att  स्वं  ञ ि ि भय  वह  भ्रम्नेतर  जांच  पड़ताल  पर  निर्भर  करेगा  जिस  के  बारे  में  गृह  मंत्री  जी  ने  कुछ

 दिन  पढ़ले  हुए  वाद-विवाद  के  दौरान  बताया  था  |

 कैमिली  श्रमिक

 *29  न  श्री  पड  प्  वार्ता  :  क्या  रेलवे  मंत्री  १०  १९६३  के  अता  रोहित  प्रश्न  संख्या

 १४०१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  पब  रेलवे पर  मंडल  में  कौर  दक्षिण पूर्व  रेलवे  पर  भिलाई

 wt  रांची  में  रेलवे  विभाग  द्वारा  नियोजित  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  भिलाई  कौर

 रांची  के  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  द्वारा  नियोजित  उसी  प्रकार  के  श्रमिकों  को  दी  जाने  वाली

 मजूरी  की  अपेक्षा  कम  मजूरी  दी  जाती  तोर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाहनवाज  कौर  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 श्री  ६.2 हु  परज  दाता  :  क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  यह  भी  पता  है  कि  स्थायी  कर्मचारियों  के  स्थान

 जो व्यक्ति  रखें  जाते  हैं  उन  तक  को  भी  श्रोता  ३  रुपये  प्रति  दिन  दिये  जाते  हैं  कौर  नैमित्तिक

 को  कम  दिया  जाता  है  ?

 श्री  बाहु नवाज़  खां  :  हम  जानकारी  एकत्र  कर  रहे  हैं  ।

 Ti  का  नाऊ  तिवारी  :  क्या  सरकार  ने  समस्त  रेलों  में  काम  करने  वाले  नै  मित्तिक  श्रमिकों  के

 लिए  एफ  समान  मजूरी  की  दर  निश्चित  कर  रखी  है  ञ्  vat  येह  भिन्न  भिन्न  रेलवे  में  अलग  है  ?

 शाहनवाज़  खां  :  cater  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  उसी  दर  से  मजूरी  दी  जाती  है  जो  कि
 उस  स्थान  पर  प्री  त  है  ।
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 मौखिक  उत्तर २१
 १९६४

 को  प०  ना०  रु  तल  :  रेली  में  नैमित्तिक  श्रमिक  ग्रसित  से  अधिक  कितनी  अवधि  तक  काम

 करते हैं  ?

 भो  श्वान  ज्ञ  सामान्यतया  वे  बहुत  लम्बी  झा  foe  लक  ताया लि  Sov  HOA  चटा
 orary  कें ae

 वह  एक  समय

 में  कुछ  महीनों  तक  ही  काम  करते  हैं  ।

 गोमती  तात्रिक  क्या  माननीय  मंत्री  जी  को  पता  है  कि  नैमित्तिक  श्रमिकों  में  भी

 को  पुरुषों  की  अपेक्षा  कम  दिया  जाता  ?

 श्री  शाहनवाज  खां  :  दरें  उस  स्थान  में  प्रचलित  दरों  के  बराबर  ही  होती  हैं  ।

 Shri  H.  C.  Soy:  Is  the  Hon.  Minister  aware  that  the  casual  labourers  are;
 by  and  large,  employed  every  month  and  after  keeping  them  in  service  for  one
 month  they  are  retrenched  at  the  end  of  the  next  month  and  again  employed
 at  any  time  in  the  third  month  ?

 Shri  Shahnawaz  Khan:  They  are  employed  when  called  for.  After  the
 work  for  which  they  are  engaged  has  finished,  they  are  turned  out.

 श्री  में  ०  दें  कटासुब्बया  :  कया  उन  नैमित्तिक  श्रमिकों  जो  कि  पश्चिमी  कभी  काम
 कर  चुके  हों

 पुनः  काम  पर  लगाने  में  अधिमान  दिया  जायेगा  ?

 द्याहनवा ज्ञ  खां  :  इत  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  इन  श्रमिकों  ने  पहिले  कुछ  दिन  रेलों  में

 काम  किया  उन  के  मामलों  पर  ae  श्रमिकों  के  साथ  साथ  विचार  जाता  है  ।

 Body  Found  In  Sealdah  Express

 (Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:
 *r115.~  Shri  Onkar  Lal  Berwa:

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:
 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  dead  body  of  a  young  man  was  found  in  a:
 first  class  compartment  of  the  Seal  dah  Express  on  the  27th  March,  1964

 when:
 it  arrieved  at  Delhi  at  11  A.M.;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  said  young  man  was  working  in  the
 Diesel  Engine  Workshop,  Varanasi  and  he  boarded  the  train  at  Varanasi  along
 With  a  high  railway  official;  and

 (c)  ifso,  whether  Government  have  established  the  identity  of  the  officer
 and  the  purpose  behind  the  murder  of  the  young  man:

 रेल  मन्त्रालय में  उपमंत्री  ( 4%  सें०  :  जी

 जी  नहीं  ।

 शिनाख्त
 से

 पता  फि  मृत  व्यवित  पूर्वोत्तर  रेलवे  वाराणसी
 के

 हायक  सर्जन  श्री
 के

 वल  किशोर  सेठ  थे  ।  जान  पड़ता  है  कि  लूटने  के  लिये  उन  की  हत्या  की

 गयी  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Is  it  a  fact  that  that  Railway  officer  is  still  on

 duty  and  he  has  not  been  arrested ?  what  is  the  reason  therefor  ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वह  अफसर  wa  भी  डयूटी  पर  काम  कर  रहा  उसे

 गिरफ्तार  नहीं  किया  गया

 >  fa  सको
 श्री  सें०  वें  ०  राम स्वामी :  हमें  इसका  पता  नहीं  |  कि  |  OS  1१०1  पिसते  मारा ।

 रेलवे  मन्त्री  :  इसमें  किसी  भी  अ्रधिकारी  के  अ्रन्तरप्रस्त  होने  का  प्रदान

 नहीं है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  उनका  श्रीमान  है  कि  कोई  अ्रधिकारी  यात्रा  कर  रहा  था

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  In  answer  to  this  question  whether  he  was

 ‘travelling  along  with  a  railway  official,  the  hon.  Minister  said

 Mr.  Speaker:  has  been  said  in  reply  to  part  (a)  of  the  question.
 This  thing  of  travelling  along  with  a  railway  official  has  been  asked  in  part  (b)
 to  which  the  hon.  Minister  said

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Sir,  that  Railway  official  is  being  shielded.

 Mr.  Speaker:  What  can  I  do  in  this  regard  ?

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Has  this  fact  been  ascertained  as  to  who  was  that
 fellow  who  had  been  travelling  along  with  the  deceased  ?

 श्री  दासप्पा  :  बात  ae  है  कि  जिस  व्यक्ति  की  उस  दिन  हत्या  हुई  है  वह

 वाराणसी  से  गाड़ी  में  नहीं  चढ़ा  ।  जानकारी  तो  ag  है  डी०  एल०  डब्लू०  के  एक

 कम  श्री  के  लिये  एक  स्थान  सुरक्षित  किया  गया  था  परन्तु  वह  नहीं  पाया

 ऐसा  जान  पड़ता  है  कि  यह  व्यक्ति  वाराणसी  से  गाड़ी  के  निकल  जाने  के  बाद  इसमें

 चढ़ा  शर  कोई  अन्य  व्यक्ति  भी  इसमें  वहां  चढ़ा  कौर  यह  घटना  हुई  ।  उसके  साथ  अन्य
 e

 कोई  व्यक्ति  नहीं  था  |

 at  सुरेख नाथ  डिवेदा  :  उसके  साथ  कौन  यात्रा  कर  रहा  ar?

 श्री  दासप्या  :  कोई  sea  व्यक्ति  ।  जिस  व्यक्ति  ने  स्थान  सुरक्षित  कराया  था  वह

 उस  समय  नहीं  ara  ।  माननीय  सदस्य  यह  श्रीमान  लगा  रहे  हैं  कि  जिस  व्यक्ति  ने

 स्थान  सुरक्षित  कराया  था  agt  उसके  साथ  यात्रा  कर  रहा  था  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  That  railway  officer  is  definitely  being  shielded.

 He  is  a  Muslim.

 Shri  Yashpal  Singh:  Has  this  enquiry  revealed  as  to  who  is,  in  fact,  the

 murderer  ?

 श्र  दास प्पा  :  जैसा  कि  मैं  पहिले  ही  बता  याग चका  Dy
 ड  जिस  व्यक्ति  की  हत्या  की

 >
 गई  है  उसका  नाम  कंवल  किशोर  सेठ  ट

 |

 श्री  यशपाल  fag:  हत्यारा  कौन  NS

 श्री  दास प्पा  प्राप्त  सुचना  यह  हैं  कि  वे  व्यक्ति  गाड़ी  से  कूद  गये  थे  झर  पटरी

 पर  जा  रहे  थे  ।  पुलिस  को  यह  सन्देह  gar  कि  बिना  किसी  स्पष्ट  कारण  के  ये  व्यक्ति
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 १  १८८६  मौखिक  उत्तर

 वहां  कैसे  जा  रहे  हैं  ।  गर्त  उनको  पकड़  लिया  गया  |
 उन्होंन  हि  बात  को  स्वीकार

 किया कि  वे  चोरी  करने  के  बाद  गाड़ी  से  कदे  हैं
 ।  कुछ  चीजें  भी  वहां  से

 मिली  बतायी

 जाती  हैं  ।  इन  सब  बातों  का  सत्यापन  किया  जाना  है  ।

 meat  महोदय  :  क्या  मामला  wat  भी  चल  रही

 प्री  दास प्पा  :  मामला  कभी  भी  चल  रहा  है  ।  उनमें
 से  दो  आ्रादमियों  को  पकड़  लिया

 गया है  ।

 गति  यशोदा  रेड्डी  :  हत्या  के  कितनी  देर  बाद  लोगों  को  यह  पता  चला  कि  act

 की  ए

 देखा

 घटना  हो  गई  पुलिस  ने  इन  व्यक्तियों  को  किस  समय  पटरी  पर  जाते  हुए

 a
 थ्रो  दासता  :  में  यह  बता  दूं  कि  उस  समय  बिल्कुल  भी  ae  पता  नहीं  था  कि

 हत्या  हो  गई  है  ।  इसका  तो  पता  केवल  तब  चला  जबਂ  कि  गाड़ीਂ  दिल्ली  स्टेशन  पहुंची

 डयूटी  वाले  व्यक्ति  ने  प्रथम  श्रेणी  के  fest  का  निरीक्षण  किया  ate  यह  लाश

 शौचागार  में  मिली  समय  के  gear  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  क्योंकि  तथ्य  यह

 है  कि  इन  व्यक्तियों  को  पकड़  लिया  गया  था  wit  ये  वें  व्यक्ति  हैं  जिन  पर  कि  उस

 स्थान  पर  यह  हत्या  करने  का  सनद  है  ।

 श्रीमती  यशोदा  रेड्डी  :  परन्तु  पुलिस  ने  इन  व्यक्तियों  को  कब  देखा ?

 श्री  दास प्पा  :  उसी  समय  आर  उसी  स्थान  पर  | |  ह

 Shri  Sheo  Narain:  Has  the  post  mcrtem  been  conducted ?

 को  सें०  धन  रास स्वामी  '  हां  |

 श्री  श्र  प्र०  फार्मा  कया  यहं  दो  aa  वाला  डिब्बा  था  अथवा  चार  बस  वाला

 तथा  वहं  कौन  सा  स्टेशन  हैं  जहां  से  इस  बात  का  संदेह  किया  जाता  है  कि  हत्यारा

 प ut ? डिब्बे  में  रघु

 को  सें०  - ५  राम स्वामी :  डिब्बे  का  ब्योरा  उपलब्ध  नहीं  है  परन्तु  स्पष्टतया  हत्या

 कानपुर  तथा  फफूंद  tr  बीच  हुई

 श्री  शिकवे  क्या  पकड़े  गये  q  दो  व्यक्ति  सभी  भी  नज़रबन्दी  हैं  ?

 Arqy  महोदय :  जांच  चल  रही  है  ।  वे  wat  भी  नज़रबन्दी  हैं  ।

 श्री  विकेट
 :

 कया  उनके  पास  उन  व्यक्तियों  की  सूची  है  जिन्होंने  डिब्बे  में  स्थान

 सुरक्षित  कराये  थे  ?

 अ्रध्यक्ष  वहं  पहिले  ही  बताया  जा  चुका  हैं  ।
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 श्रीमती  amar  रेड्डी  :  यह  किस  प्रकार  gat  हत्या  के  समय  पुलिस  ने  इन  दो

 व्यक्तियों  को  जाते  हुए  देखा  ?  यदि  पुलिस  को  हत्या  की  जानकारी  नहीं  तो  फिर

 उसने  उन  पर  रक  संदेह  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  पुलिस  के  दिमाग  में  यह

 बात  किस  समय  are  कि  ये  व्यक्ति  खूनी  हो  सकते  हैं
 ?

 श्री  स०  वे०  राम स्वा मं  इन  व्यक्तियों  ने  फफद  स्टेशन  पर  उतरने  की  योजना  बनाई

 थी  ।  garage  कि  फफूंद  स्टेशन  से  पहिले  गाड़ी  बहुत  धीमी  हो  गई  क्यो ंफ़  वहां  एक  पुल  का

 निर्माण  दिया  जा  रहा  था  ।  ऐसा  जान  पड़ता  है  कि  इन  व्यक्तियो ंने  यह  समझा  कि  फफूंद  का

 स्टेशन
 भरा

 गया  हैं  कौर  वे  गाड़ी  से  उतर  गये
 |  जब

 वे
 दो

 मील  चल
 तो  भोर  हो  गई  !

 पटरी  पर  गश्त  लगाने  वाली  पुलिस  at  उनकी  गति-विधि  से  यह  संदेह  gar  कि

 गड़बड़  है  ।  पुलिस  ने  उनसे  पुछताछ  की  कौर  यह  कहा  जाता है  कि  उन्होंने  स्वीकार

 कर  लिया  ?

 राय  सही दय  क्या  स्वीकार  कर  लिया

 किस  [- ६५  राम स्वामी  हृत्या  चारो

 अकादमी अध्यक्ष  महोदय  :  FAT  उन्होंने  यह  बात  स्वीकार  कर  ली  कि  उन्होंने  ही

 की  हत्या  की  ?

 श्री  दास प्पा  मैं  इस  बात  को  स्पष्ट  करूंगा  |  जानकारी  यह  है  कि  पुलिस  स्टेशन

 पर  पूछताछ  किये  जाने  पर  उन्होंने  बताया  कि  उन्होंने  चलती  गाड़ी  में  चोरी  की  थी  और

 चलती  गाड़ी  से  कहते  समय  उनमें  से  एक  को  चोट  लगी  क  ०»  *.  )

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  पुलिस  का  ब्यान  होना  चाहिये  ।  हम  स्पष्टीकरण

 चाहते  हैं  ।  उपमंत्री  जी  ने  बताया  कि  उन  व्यक्तियों  ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  कि

 न्होंने  ही  यह  हत्या  की  है  ।  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  उपमंत्री  के  पास

 ऐसे  तथ्य  नहीं  हैं  जिनसे  यह  पता  चले  कि  क्या  उन्होंने  स्वीकार  किया ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  उपमंत्री  जी  के  पास  इस  बात  का  क्या  प्रमाण  है  कि

 उन  व्यक्तियों  ने  हत्या  की  बात  को  स्वीकार  किया  ar?

 थो  सें० हूं  राम स्वामी  :  पुलिस  ने  wat  तक  दो  बदमाशों  को  गिरफ्तर  किया

 है
 ।

 मैं  उनके
 नाम

 बताने  की  ग्रा वस् यकता  नहीं  समझता  |  पुछताछ  करने  पर  इन्होंने  यह
 स्वीकार  किया  कि  उन्होंने  कानपुर  कौर  फफूंद  स्टेशनों  के  बीच  यह  हत्या  की  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय :  क्या  मंत्री  जी  तथा  उपमंत्री  जी  के  पास  भिन्न  भिन्न  जानकारी

 मुझे  इस  पर  शभ्राइचयें  है  ।  क्या  उनकों  अलग  अलग  व्यक्तियों  द्वारा  जानकारी  प्रदान

 की  जाती  है  ee  aie  )  शान्ति  ।  इस  प्रकार  से  water  उपस्थित

 नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  माननीय  उपमंत्री  जी  ने  अपने  कागजात  से  निश्चित  रूप  से

 यह  पढ़कर  बताया  है  कि  इन  व्यक्तियों  ने  हत्या  किये  जाने  की  बात  से  स्वीकार किया  ।

 नीय  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  उन्होंने  केवल  चोरी  की  बात  को  स्वीकार  किया  ।  क्या

 वे  दोनों  झपने  अपने  कागजात  के  भिन्न  भिन्न  wat  से  पढ़  रहे  हैं
 ?
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 श्री  दास प्पा  :  वे  भिन्न  भिन्न  अंश  हैं  ।  मैं  समूचा  भाग  पढ़  कर  सुनाऊंगा  ।  पुलिस

 ने  अभी  तक  दो  बदमाशों  को  गिरफ्तार  किया  है  ।  पूछताछ  करने  पर  इन  अभियुक्तों

 ने  यह  स्वीकार  किया  कि  कानपुर  wie  फंफूद  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  इन्होंने  यह  हत्या

 की  ।  बदमाशों  ने  ant  यह  बताया  कि  वे  दूसरी  तरफ  से  उक्त  डिब्बे  में

 चढ़े  ait  उसको  खोलने  की  कोशिश  की  परन्तु  वह  अन्दर  से  बन्द  था  ।  उन्होंने  कुछ

 जोरों  की  ग्रामों  लगाई  जिसके  उपरान्त  जिस  व्यक्ति  की  हत्या  की  गई  उसने  उठकर

 दरवाजा  खोल  दिया  ।  वे  किसी  व्यक्ति  को  लूटने  के  veer  से  art  थे  ।  एक  व्यक्ति

 के  पास  खंजर  था  ।  जब  गाड़ी  की  रफ्तार  तेज  हो  तो  दूसर  झ्रादमी  जो  कि

 उसके  साथ  मारे  गये  व्यक्ति  की  गर्दन  पकड़  ली  कौर  पहिले  arent  ने  way  खंजर

 से  वार  करने  शुरू कर  दिये  ।  उनमें से  एक  के  द्वारा  मृत  व्यक्ति  पर  वार  किये

 जाने  के  दौरान  दूसरे  व्यक्ति  की  बायें  हाथ  की  हथेली  में  गहरा  घाब  लगा  |  जब  गाड़ी

 कचौरी  के  रेलवे  स्टेशन  के  जहां  कि  पुल  के  नीलमणि  का  कार्य  चालू  था  बहुत  ह

 घीमी  हो  तो  श्रभिवुक्तों  ने  सोचा  कि  फफूंद  रेलवे  स्टेशन  गया  है  तर  वे  उतर

 गये  |  यह  जानकर  कि  उन्होंने  उतरने  में  गलती  की  उन्होंने  रेल  की  पटरी  के  साथ

 साथ  फफूंद  स्टेशन  की  ate  पैदल  ही  चलना  शुरू  किया  ।  वे  मुश्किल  से  RR  मील  ही

 चले  होंगे  कि  भोर  हो  गई  ।  दिनाजपुर  पुलिस  स्टेशन  के  दो  पुलिस  कांस्टेबलों  को  जो

 कि  पटरी  पर  गत  लगा  रहे  उनको  संदिग्ध  तरीके  में  चलते  देखकर  कुछ  गड़बड़  का

 संदेह  हुमा  शर  वे  उनको  पकड़कर  पुलिस  स्टेशन  ले  wa  ०»  «»  )
 ।  पुलिस

 स्टेशन  पर  की  गई  पूछताछ  के  दौरान  न्होंने  बताया  कि  उन्होंने  चलती  गाड़ी  में  चोरी

 की  कौर  चलती  गाड़ी  से  कहते  समय  मुबारक  को  चोट  आई  ।

 सीधी  :  दोनों  उत्तरों  से  यह  पता  चलता  है  कि  समन्वय

 eo
 ats  लक्ष्मीमत्ल

 i  an  म oO  ्  )  सबसे  पहिले  at  हम  यह  जानना

 चाहते  हैं  कि  इन  संदिग्ध  व्यक्तियों  की  गिरफ्तारी  के  बाद  गाड़ी  के  प्राधिकारियों

 को  सुचना  क्यों  नहीं  भेजी  गई  ताकि  इस  हत्या  का  पता  चन  जाता  सनौर  दूसरे  चोट  करने  वाले

 हथियारों  तथा  लाद  की  जांच  क्यों  नहीं  की  गई  जिसके  कारण  मंत्री  जी  राज  भी  यह

 कहते  हैं  कि  मृत्यू  का  समय  नहीं  बताया  जा  सकता ?  यदि  हथियार  लाश  की  जॉज

 की  गई  तो  मंत्री  जी  मृत्यु  का  समय  बता  सकते  थे  ।

 wert  महोदय  :  क्या  जांच  ae  भी  चल  रही  है  ?

 श्री  दासप्या  :  स्पष्टतया  जांच  पड़ताल  भ्र भी  पुरी  नहीं  हो  पाई  है  ।

 डा०  लक्ष्मी[मत्ल  :  जांच  पुरी  हो  जने  के  मंत्री  ज  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  दें  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  उनको  कप  प्रकार  से  उत्तर  नहीं  देना  चाहिये

 श्राव्य  महोदय  :  इस  प्रकार  कं  भ्रब्यवस्था  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  यदि  आपकी  अ्रनुमति  तो  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता हूं  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बारी  से  ही  पुकारूंगा  |
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 श्री  नाथ  पाई  :  यह  बहुत  ही  ग्राश्चयंजनक  है  कि  दोनों  मंत्रियों  द्वारा  सभा  में  एक  के  बाद  एक

 इस  प्रकार  स्पष्टतया  भिन्न  भिन्न  बातें  कही  गई  हैं  ।  प्रश्नों  के  जो  उत्तर  उनको  सभा  में  देने  होते
 करावे वे

 उनको  पहले  पढ़ने  का  कष्ट  करते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वहू  एक  भिन्न  बात  है  ।  श्री  उ०  म०  त्रिवेदी

 नौ  उ०  स० ७५  त्रिवेदी  गत  ३  वर्षों  के  दौरान  चलती  गाड़ियों  में  इस  प्रकार  की  हत्याओं  की

 बकी  कितनी  घटनायें  हुई  हैं  तथा  कितने  मामलों  में  सम्बन्धित  व्यवसायों  को  दोषी  पाया  गया  है  ?

 ग्रच्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  हमारा  सम्बन्ध  केवल  इस  घटना  से  है  |

 थी  न  प्र०  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  प्रथम  श्रेणी  के  डिब्बों  में  इस  प्रकार  के  अपराध

 होते  रहते  Far  रेलवे  अधिकारी  यात्रियों  की  सुरक्षा
 के  लिये  नये  तरीकों  पर  विचार  कर

 रहे  हैं
 ?

 meat  महोदय  :  वह  एक  भिन्न  प्रश्न  है  ।

 Sto  लक्ष्मी  नल्ल  सि  यती  :  स्वीकारोक्ति  जो  कि  पुलिस  कै  सामने  की  गई  बताते  सभा

 में  पुरी  को  पुरी  सुना  दी  गई  है  ।  मंत्री  जी  मेरे  इस  प्रश्न  का  उत्तर  क्यों  नहीं  दे  रह ेहैं  कि  इन  व्यक्तियों

 को  किस  समय  पकड़ा  गया  a  किस  समय  चोट  पहुंचाने  वाले  हथियार  तथा  शव  की  जांच  की

 घाटी  कोई  की  गई  है  तो  ?

 mes  महोदय  :  यदि  उनके  पास  जानकारी  नहीं  है  तो  फिर  वे  कलर्स  बता  सकते  हैं  ?

 डा०  menaced  सिर तवी  :  यह  तो  केवल  जानकारी  का  प्रश्न  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  फि  कया  हथियारों  की  जांच  की  गई  है  अथवा  नहीं  ह

 श्री  दास प्पा  :  मैं  समय  बता  चुका  हुं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि
 जिन  हथियारों  से  हत्या  की  गई  क्या  उनकी  पुलिस  ने  जाच

 की  है  ?  क्या  मंत्री  जी  के  पास  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  है  ?

 शी  हास-दया  वे  पुलिस  को  सौंप  दिये  गये  थे  ।  शेष  काम  पुलिस  के  द्वारा  किया  जाता  है

 Zio  लक्ष् पो मल्ल  सदियों  :  अध्यक्ष  मुझे  रोक  संरक्षण  को  आवश्यकता  जब

 मंत्रों  जो  पुलिस  के  सामने  को  गई  स्वीकारोक्ति  के  बारे  में  =  सवार >  यय थ क  ८  चके  at
 —P

 फिर  यह  कैसे  कह

 सकते  हैं  कि  पुलिस  को  सौंप  दिये

 mela  जांच  चल  र  a  जै
 et  एक  गण्यमान्य  वकील  के  नाते  उन्हें  यह  मालम  होना

 चाहिये  ।

 हैं  पूरे  नाय  fra  दो  :  यह  भी  स्पष्ट  नहीं  है  कि
 जांच  चल  रही  है  अथवा  नहीं  ।
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 १८५६

 इडिया
 के  विमान  चालकों  द्वारा  हड़ताल  की  घमकी

 नन

 यश्पाल  fag  :

 |
 श्री  वी०  च०  दामन  :

 १११६.  थी
 तन  fag

 :

 | st
 छिश्ाम  प्रसाद

 :

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  के  विमान  ने  यह  धमको  दी  है
 कि  यदि  प्रबन्धकों  ने

 अपने  उ्न्तरमहाइीपीय  ooo  हिट  विमानों  के  लिये  विदेशी  विमान  चालकों  को  भरती  किया

 तो  वे  निश्चित  काल  के  लिए  हड़ताल  कर  देंगे  ;  ौर

 यदि  तो  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 परिवहन  मन्त्रालय  में  (att  नुहीउईतन )
 प्रौढ़  इंडिया के

 विमान  चालकों  से  हड़ताल  का  कोई  भी  नोटिस  प्राप्त  नहीं  हा  है  ।  तथापि  यह  बताया  जाता  है

 फि  सम्वाददाता ग्र ों  से  भेंट  के  दौरान  कुछ  alae  विमान  चालकों  ने  एक  ऐसे  भ्र स्थायी  प्रस्ताव  पर

 mata  की  थी  जिसके  अनुसार  इंडिया  के  प्रबन्धक  उन  दो  विमान  चालकों  को  ६  मह्दी

 की  wats  के  लिये  ठेके  के  राडार  पर  भरती  करने  की  सोच  रहे  हैं  जो  पहले  काफी  समय  तंक  निगम

 की  सेवा  में  रह  चुके  हैं  ।  कुछ  वर्तमान  कमांडरों  को  नये  नबी  विमान  क  प्रशिक्षण  पर

 लगा  fea  जाने  के  करण  कमांडरों  के  श्रस्थाया  प्रभाव  को  पूरा  करने  के  लिये  ऐसा  करना  आवश्यक

 समझा  जाता  है  ।  निगम  को  ये  विमान  १६६४  में  प्राप्त  होने  वाले  हैं  ।  निगम  ने

 गिल्डਂ  को  यह  श्वान  दिया  है  कि  कोई  निर्णय  करने  के  पहले  उनके  साथ  मामले  पर

 पूरी  तरह  से  विचार  विमर्श  किया  जायेगा  ।

 Shri  Yashpal  Singh:  Has  the  Government  really  deemed  it  necessary  to
 recruit  foreigners  ?

 Shri  Mohiuddin:  There  is  no  question  of  recruiting  foreigners.  The
 hon.  Members  probably  might  know  that  these  two  pilots  were  Indians  who.
 had  earlier  been  in  the  service  of  Air-India  for  a  long  time  and  had  resigned
 in  1963.

 Shri  Yashpal  Singh:  Is  the  Government  dead  sure  that  there  would  be
 no  strike  now:

 Shri  Mohiuddin:  How  can  I  give  an  assurance  to  this  effect?  However
 as  stated  by  me,  the  Management  have  assured  them  that  the  matter  will
 be  fully  discussed  with  them  before  any  decision  is  taken.

 Shri  Tan  Singh:  Is  the  hon.  Minister  in  a  position  to  state  the  number  of
 those  pilots  who  are  of  foreign  origin  and  are  working  in  this  country  ?

 Shri  Mohiuddin  :  As  far  as  I  know  there  are  no  forei  gn  pilots  in  Air-
 India  .But  I  would  make  definite  enquiries  about  it.

 श्री  नाथ  पाई  :  क्या  माननीम  मंत्री  जी  को  पता  है  कि  उन्होंने  रखने  उत्तर  में  दो  विपरीत

 बातें  कही  हैं  ?  मूल  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  कि  जहां  तक  उन्हें  पता

 लॉस  गिल्ड
 श्रॉफ  इंडिया  के  कुछ  जूनियर  सदस्यों  ने  शिकायतें  की  हैं  कौर  इसी  के  साथ  साथ  उन्होंने

 कहा  कि  फिर  भी  वे  पायलट्रा  गिल्ड  के  साथ  बातचीत  aah  |  यदि  पायलट्स  fares  ने  कोई  शिकायत
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 नहीं  तो  फिर  इसकी  आवश्यकता  कयों  है  ?  यह  एक  विपरीत  बात  है  ।  क्या  भारत

 सरकार  को  इंडियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  के  बारे  में  यह  सामान्य  नति  नहीं  है  कि
 जिन  विमान

 चालकों  ने  कारपोरेशन  की  नौकरी  छोड़  कर  अन्य  समवायों  में  नौकरी  कर  ली  जैसा  किः  इन

 दो  विमान  चालकों  ने  इस  मामले  में  किया  उनको  फिर  न  रखा  जाय  ?  फिर  भी  उत्तर  के
 अनुसार

 उनकों  पुनः  नौकरी  पर  रखा  जा  है  ।  केवल  इन  दो  विमान  चालकों  के  लिये  इस  नियम  का

 उल्लंघन  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  मुह्दीउद्दीन  :  मुझे  किसी  रसे  नीति  विनिश्चय  का  पता  नहीं  है  तथा  मेरे  विचार  से  दो

 विपरीत  बातें  कहने  का  भी  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  मैंने  rea  बताये  हैं  ।

 aaa  पई  :  के  जनरल  सेक्रेटरी  तथा  प्रेसीडेंट  ने  शिकायत  ay  है  ।

 श्री  मुही उद्दीन  :  तथ्य  यह  है  कि  प्रेस  भेंट  के  दौरान  कुछ  जूनियर  विमान  चालकों  ने  यह  कहा

 था  कि  उन  विमान  चालकों  को  भर्ती  करने  सम्बन्धी  जो  meat  प्रस्ताव  प्रबन्धकों  के  विचाराधीन

 वे  उसको  ठीक  नहीं  समझते  ।  परन्तु  विचार  विमर्श  विशेष  विमान  चालकों  के  साथ  नहीं  अपितु

 गिल्ड  दो  साथ  किया  जाना  चाहिये  ।  इसलिये  तो  मैंने  बताया  है  कि  कोई  निर्णय  करने  से  पहले  शील्ड

 के  साथ  विचार-विमर्श  किया  जायेगा  ॥

 थ्रो  जोखिम  आल्वा  :  इंडिया  के  इस  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  प्रायः  हड़ताल  कीਂ  धमकियां

 सुनने
 में  क्यों  कराती  रहती  हैं  ?  क्या  इसका  कारण  ag  है  कि  वे  ऑ््रपने  वेतनों  से  असन्तुष्ट  हैं  रोक  यदि

 तो  क्या  उनकों  यह  बता  fear  गया
 है  कि  भारतीय  ara  सेना  के  विमान  चालकों  अधिक

 जोखिम  होती  हुए  कम
 तरे  तन  मिलता  है  ?  अथवा  कया  यह  इसलिये  है  कि  अ्रपंग हो हो  जाने  पर  उनको

 दे  रोजगारी  का  है  ?  अथवा  इसका  कारण  यह  है  कि  हम  उनके  साथ  मानवीय  आधार

 शान्तिपूर्वक  तथा  उचित  ढंग  से  व्यवहार  नहीं  करते  हैं
 ?

 श्री  मुही उद्दीन  :  मेरे  विचार  से  म।ननीय  सदस्य  एयर  इंडिया  कै  प्रश्न  को  इंडियन  एयरलाइन्स

 कार्पोरेशन  के  प्रश्न  के  साथ  जोड़  रहे हैं  ।  रंगदानी  के  बारे  में  हडताल  की  धमकी  इंडियन  एयरलाइन्स

 कार्पोरेशन  में  दी  गई  एयर  इंडिया  में  नहीं  ।  जहां  तक  एयर  इंडिया  का  सम्बन्ध  जों  कुछ

 मैंने  कहा  है  Bani  छोड़  कर  कोई  भी  हड़ताल  की  धमकी  नहीं  दी  गई  ।

 Shri  Sheo  Narain:  Have  these  two  pilots,  who  have  been  re-employed,
 been  offered  their  old  grade  or  a  fresh  appointment  has  been  made  ?

 Shri  Mohiuddin:  They  have  not  been  appointed  as  yet.

 Shri  Tulshidas  Jadhav:  What  is  the  minimum  and  the  maximum  pay
 drawn  by  a  pilot?

 Shri  Mohiuddin:  I  do  not  have  details  about  their  pay  at  the  moment.

 National  Road  Safety  Council

 1117.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Transport  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  set  up  a  National  Road  Safety
 Council;  and

 (b)  if  so,  the  broad  features  of  its  constitution  ?
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 The  Minister of  Shipping  in  the  Ministry  of  Transport  (Shri  Raj
 Bahadur):  (a)  Yes.

 (b)  A  statement  showing  the  broad  features  of  the  draft  constitution  of  the

 proposed  National  Road  Safety  Council  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 {Placed  in  the  Library.  Please  see  No.  LT-2749/64]  This  draft  constitu-
 tion  is  likely  to  be  modified  in  the  light  of  the  views  now  received  from  the  State
 Governments  and  the  Motor  Vehicles  Insurance  Committee  and  which  are
 under  examination.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  The  statement  reveals  that  the  members  would
 not  be  paid  any  allowance  and  the  Chairman  would  donate  Rs.  3  to  §  lakhs
 ‘while  the  members  would  subscribe  Rs.  300  or  Rs.  24.  May  I  know  the  pur-
 pose  for  which  this  amount  shall  be  spent  while  the  members  would  not  be

 paid  any  allowance  etc. ?
 Shri  Raj  Bahadur:  It  would  be  spent  for  road  safety  propaganda  and

 and  other  essential  things.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Would  the  representatives  of  State  Governments
 be  included  in  the  total  membership  numbering  40?  Would  the  Committee
 be  under  the  Centre  or  shall  have  some  concern  with  the  States  as  well  ?

 Shri  Raj  Bahadur:  It  is  there  in  the  statement.  It  is  under  considera-

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  It  has  not  be  given  in  the  statement  whether  this
 Committee  shall  have  any  concern  with  the  State  Governments  and  whether  the
 total  membership  of  40  includes  representatives  of  all  the  States.

 The  State  Governments  have  been  consulted. Shri  Raj  Bahadur:

 ‘They  have  suggested  some  modifications.  व  have  already  stated  it.

 Shri  A.  P.  Sharma:  Which  interests  would  be  represented  in  it?
 Would  the  labour  representatives  be  included  or  not?

 Shri  Raj  Bahadur:  Details  about  its  organisation  are  given  in  the

 संघ  सरकार  के  प्रतिनि/ध--यह  सब  विवरण  में  दिया  गया  है  |

 Shri  A.  Sharma:  Would  there  be  any  labour  representative ?

 Shri  Raj  Bahadur:  The  question  of  labour  representative  is  not  pro-
 bably  involved  in  it.

 को  प०  बेंकटासुब्बया  :  जो  प्रारम्भिक  प्रस्ताव  सभा-पटल  पर  रखे  गये  हैं  उनमें  इस  पार्षद

 के  प्रतिनिधियों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  कि  बया  सिफारिशें  ata  होंगी  या  केवल

 सुझाव  मात्र  ।  कया  मैं  इस  बारे  में  स्थिति  जान  सकता हूं
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :  परिवहन  ऐसा  विषय  है  जो  राज्य  सरकार  के  कार्यपालिका  उत्तरदायित्व

 में  कराता  है  ।  सड़क  सुरक्षा  परिषद्  ऐसा  निकाय  है  जो  कतिपय  उपायों  को  झपना  कर  सहायता  तथा

 परों  देगा  ।  इस  fade  सम्बन्ध  में  इसे  एक  मंत्रणाकारी  निकाय  के  रूप  में  कामे

 श्रीमती  सावित्री  निगम :  क्या  कुछ  विधियां  बनाने की  हिदायतें  दो  गई  हैं  ताकि  ये  खोजें

 गाड़ियों  के  मालिकों  तथा  संगठनों  के  लिये  अनभाये  बनाया  जा  सके  ?

 को  राज  बहादुर  :  इसके  लिये  विधान  बनाना  आवश्यक  हो  सकता  है  ।  कुछ  भी  तीसरे

 पक्ष  के  बीच  के  मामलों  के  प्रशासन  के  लिये  एक  संविधि  आवश्यक  होंगी  ।
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 ait  प०  ato  कमाल  क्या  मैं
 जान  सकता  हूं

 कि  इसमें  श्रमिकों  का  कोई  प्रतिनिधि  क्यों

 नहीं  रखा  गया  हैं  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :  यह  सड़क  सुरक्षा  का  मामला  है  जिसमें  कोई  एक  वर्ग  या  तत्व  नहीं

 बल्कि  सारे  नागरिक  रुचि  रखते  हैं  ।

 श्री  तुलसीदास  जाधव  :  क्या  सरकार  सड़कों  पर  मोड़ों  को  हटान ेके  कोई  आदेश  दिये  हैं

 जहाँ  सदा  दुर्घटनायें  होती  हैं  ?

 श्री  राज  बहादुर  :  इस  बारे  में  सड़क  प्राधिकार  सत्ता  ध्यान  दे  रहे  हैं  ।

 ने वाल एयर
 लाइंस  के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधायें

 नप

 यशपाल
 :

 १११८  fo  र०  भास्कर

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नेपाल  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  ने  विमान  इंजी  नियमों  तथा

 टेक्निशियनों  के  लिये  प्रशिक्षण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  तकनीकी  सहायता  देने  के  लिये

 भारत  सरकार  से  कहा  ;  कौर

 (@)  यदि  तो  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 परिवहन  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  :  रायल  नेपाल  एयरलाइन्स  ने

 झपने  विमान  इंजीनियरों  तथा  टेविनशियनों  को  तुर्की  cee  र  whee  देने

 के  लिये  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  से  कहा  है  ।

 रायल  नेपाल  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  को  sae  संभव  sada  सहायता  द

 जायेगी  ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  Will  this  training  be  imparted  here  or  our  trainers
 would.  go  to  Nepal?

 Shri  Mohiuddin  :  Mostly  training  is  given  here.

 Shri  Yashpal  Singh  :  Will  the  expenditure  on  training  be  met  by  the
 Govt.  of  Nepal  or  by  us ?

 Shri  Mohiuddin  e e  It  is  8  question  of  details.  There  are  several  things
 on  which  wé  shall  bear  the  expenses  but  details  are  yet  to  be  finalised.

 Shri  M.  L.  Dwivedi:  I  want  to  know  how  many  pilots  would  be  trained.
 at  a  time  and  what  the  duration  of  training  is  going  to  be.

 Shri  Mohiuddin  :  The  question  here  is  not  about  the  number  of  pilots
 to  be  trained.  As  an  when  they  need  pilots,  they  would  be  trained.

 Shri  M.  L.  Dwivedi  :  The  question  is  how  many  pilots  would  be  trained
 at  a  time.

 KT Shri  Mohiuddin  :  It  depends  upon  the  Govt.  0.  PIN  epal  as  to  how  many
 pilots  are  to  be  sent.
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 मौखिक  उपर
 १  १८८६
 बणा एएए  पाए

 Shri  A.  Sharma:  May  I  know  whether  training  would  be  imparted

 to  others,  to  the  Nepalese,  despite  lack  of  training  facilities
 here  of

 adequate  facilities  would  first  be  provided  in  our  own  country ?

 Shri  Mohiuddin  :  Training  is  not  wanting  here.

 Shri  Tan  Singh  :  May  I  know  the  conditions  on  which  this  assistance

 would  be  given ?

 Shri  Mohiuddin  :  There  are  no  conditions  for  it.

 Shri  Sheo  Narain  :  May  I  know  the  duration  of  the  training  given  to

 pilots  ?

 Shri  Mohiuddin  e  Training  to  pilots  is  given  in  a  number  of  stages.
 The  training  of  a  new  lad  whg  is  18,  109  or  20  years  old,  takes  at  least  three

 years  eee ०  क  ०  ०  ०

 Mr.  Speaker  :  How  many  days  it  would  take  if  Shri  Sheo  Naraini  if  to  be

 trained.

 Shri  Mohiuddin  :  If  after  completing  the  pilot  training  somebody  wants
 to  have  further  training  or  training  of  some  other  aircraft  it  takes  a  little  more

 time

 श्री  दा०  इतना  चतुर्वेदी  :  कया  नेपाली  विमान  चालकों  तथा  टेक्नीशियनों  कों
 प्रशिक्षण  देने

 की  बात  मानने  से  पहले  सरकार  ने  नेपाल  सरकार  से  यह  नहीं  पूछा  था  कि  कितने  व्यतीत  प्रशि,क्षण

 के  लिये  भेजे  जायेंगे  ?

 श्री  मुही उद्दीन  :  हमारे  जनरल  मेनेजर  को  नेपाल  बुलाया  गया  था  |... अ।र  वह  मदत  में  कहां  ग्य

 थे  |

 श्री  श०  ता०  चतुर्वेदी  :  यह  कोरा  चेक है  ?

 श्री  मुह्ीउद्दीन  :  वह  १९६४  में  वहां  गये  थे  ate  प्रारम्भिक  बातचीत  की  ।

 हमारे  जनरल  मेनेजर  ने  नेपाल  एयरलाइन्स  क  अधिकारी  ब्यौरे  के  बारे  में  भ्रम्नेतर

 बातचीत  के  लिये  बल्ली  आ्रामंत्रित  fear  है  ।  सच  को  ad  भ्रान्ति  रूप  दिया  जाना है
 '

 श्री  नि०  रं०  भास्कर  :  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  क्या  इस  योजना  अवधि  के  बारे  में

 कोई  फसल  कर  लिया  गया  है  ?

 att  मुह्दीउद्दीन  :  यह  जारी  रहने  वाला  fanfare  ।

 Shrimati  Johraben  Chavda  :  What  would  the  percentage  of  women
 pilots  to  be  trained ?

 Shri  Mohiuddin  :  If  women  come  from  Nepal,  they  would  also  be  given
 training. j

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  VEE EY  में  नेपाल  एयरलाइन्स  के  विमान  इंजी  नियमों
 aar  टे  क्निशियनों  को  प्रशिक्षण  सुविधायें  देने

 के लिये  तकनी  की  सहायता  की  fara  LUBA T

 कया हैं  ?

 श्री  मुही उद्दीन  :  यह  तो  विमान  चालकों  की  पर  निर्भर  करेगा  ।
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 दिल्ली  की  सहकारों  समितियां

 प्

 प्रकाशवोर  शास्त्रो

 |  भो  हरि  विष्णु  कामत

 शी  प्र ०  Fo  बुरा १११९

 श्री  हुकम  चन्द  कल्लू वाय

 Lat  काशी  राम  गप्त

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है  कि  प्रशासन ने  की  संघ  राज्यक्षेत्र में  कुछ  सहकारी  समीक्षकों

 al क्  जाव  गह  न  या  शुरू  करने  के  इरादे  की  सुचना दी  है  ;

 वद  तो  ये  सहकारी  समितियां  कौन  कौन  सी  हैं

 क्या  संव  राज्य-क्षेत्र  का  कुछ  wet  सहकारी  समितियों  के  शामिल  नहीं  किया

 गया  कौर

 ite  तो  कौन  कौन  सो  समितियों  को  शामिल  नहीं  किया  गया  है  तथा  इसके  क्या

 कारण  हैं

 सामुदायिक  fata  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  उपमन्त्रो  धन  सु०

 दिल्ली  प्रशासन  दिल्ली-संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कुछ  सहकारी  समितियों  के  कार्यकरण  की  जांच

 करवाने  के  बारे  में  सोच  रहा  है  ।  द्  बारे  में  अभी  कोई  सुचना  नहीं  दी  गई  है  ।  संविहितं  जाच

 का नन  क्या  हो  ate  उत्तक  अस्तगत  कौन  ai  विशेष  सहकार  समितियां ara  ae  प्रभी  विचारा

 घान  है

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  I  want  to  know  whether  some  M.  Ps
 ani  big  political  leaders  of  Delhi  are  closely  associated  with  those  Co-

 oprative  stores  or  societies  of  Delhi  State  in  regard  to  which  enquiry  has  been

 instituted  and  if  so,  whether  you  have  a  list  of  such  persons.

 सहकारी  समितियों श्रव्य  महोदय  :  वहू  बहते  हैं  कि  क्त  दिल्ली  में  चल  रही  इन स
 के  साथ  कुछ  संतरी-सदनों  श्रव्य  राजनैतिक  नेत्रों  का  सम्बन्ध है  ।

 श्री  सु०  मति  :  दि ली  में  ही  प्रत्येक  स्थान  पर  ऐस  होता  है  ।

 मा  पुरन्द्रनाव  दि वेदो :  प्रश्न  दिल्ली  के  बारे  az

 अध्यक्ष  महो रप  इसका  श्व  हैं  कि  उनका  सम्बन्ध  हैं  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Had  he  repliedin  clear  words  it  would
 have  been  better.

 Mr.  Speaker:  (A!l  the  same  it  Lhd  Mlle means  that  they  are  associated

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  What i is  the  mode  and  terms  of  reference
 of  the  उत  yuiry  which  you  have  instituted  in  regard  to  Co-operative  societies  ?
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 रोब  सु  मूर्ति  :  दि ल्ली  क्षेत्र  में  ल  २०००  समितियां  हैं  ।  कुछ  चुनी  हुई  समितियों

 में  हम  इस  बात  की  जांच  करवा रहे  हैं  कि  इन  समितियों  के  दैनिक  कार्यकलापों  में  सहकारी  सिद्धान्त

 चरस  काम  कर  रहे  हैं  ताकि  हम  यह  निष्कर्ष  निकाल  सकें  कि  दिल्ली  क्षेत्र  जहां  माननीय

 सदस्य  के  कथनानुसार  राजनैतिक  नेतागण  काफी  रुचि  ले  रहे  वे  अ्रच्छी  तरह  काम  कर  रही

 हैं  या  नहीं  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  माननीय  मंत्री  ने  भ्र भी  बताया  कि  कुछ  चूनी  हुई  सहकारी  समितियों  के

 कार्यकरण  की  जांच  की  जायेगी  ।  इस  जांच  के  लिये  चुने  जाने  या  न  चुने  जाने  का  मान  देने  की

 कसौटी  क्या  है  ?

 को  ब०  सु०  मूर्ति  :  कसौटी  यह
 है  कि  प्राप्त  जानकारी  के  अ्रतुसार  कतिपय  समितियां  सहकार

 के  सिद्धान्तों  पर  नहीं  चल  रही  हैं  ।

 श्री  रंगा  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  इन  ग्रनूपयुक्त  कामों  में  जो  कि  सार्वजनिक  सम्पत्ति

 है  बहुत  बड़े  बड़े  लोग  ग्रत्तरप्रस्त  हैं  जिन  में  maga  feet  राज्य  के  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  भी  हैं  .  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  पर  हम  चर्चा  कर  चूक ेहैं  ।  यह  तो  एक  सामान्य  प्र दन है  ।

 श्री  रंगा  :  इसे  देखते  हुए  क्या  सरकार  ने  केवल  एक  विभागीय  समिति  नियुक्त  करने  की

 बजाय  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  गठित  करने  का  विचार  किया  है  जो  इस  छोटे  से  क्षेत्र  में

 इन  सहकारी  समितियों  के  कामों  की  जांच  करे  ae  उनमें  सुधार  लाने  के  लिये  मार्गों  पाय  बताये  ?

 श्री  बल  सु०  मति  :  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  माननीय  सदस्य  द्वारा  लगाये  गये  आरोप

 की  जांच  पिछले  महीने  की  ११  तारीख  को  ही  शुरू  की  गई  हैं  अब  लेखापरीक्षा  दल  खातों

 को  जांच  कर  रहा  है  प्रौढ़  जिस  विशेष  समिति  का  उल्लेख  किया  गया  है  उसकी  रिपोर्ट  कुछ  महीनों

 में  तयार  हो  जायेगी  ।  उसके  बाद  ही  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  नियुक्त  करने  या  न  करने  पर

 विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 थ्रो  सिहासन  fag  :  क्या  यह  जांच  किन्हीं  शिकायतों  के  अधार  पर  की  जा  रही  है  या  यह

 नेमी  जांच  है  ?  यदि  कोई  शिकायतें  मिली  हैं  तो  वे  क्या  हैं  ?

 tao  सु०  मैं  नहीं  जानता हूं  कि  यह  प्रश्न  पिछले  प्रशन  से  सम्बन्धित  हैं  नहीं

 न्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  उससे  सम्बन्धित  है  तो  उत्तर  दे  दिया  जाये  अ्रन्यथा  नहीं  |

 रोब  सु०  मूर्ति  :  जिन  १०  समितियों  की  जांच  होने  की  संभावना  है  उनके  बारे  में  कोई

 जानकारी  देना  इस  समय  सम्भव  नहीं है  ।

 फिर  जी०  नामक  :  क्या  मैं  जान  हूं  कि  क्या  समुदायिक  विकास  सहकार

 मंत्रालय  राज्य  सरकारों  को  अपने  राज्य  में  ऐसी  जांच  करने  की  सलाह  देगा  ?

 श्री  ब०  सु०  मृति  :  जब  भी  राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  कोई  मामला  लाया  जाता  है  उसकी

 जांच  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों  के  नियम  हैं  ।  ऐसी  चीजों  में  राज्य  सरकारों  को  परामर्श

 देने  के  लिये  किसी  तदर्थ  अथवा  सामान्य  नियम  की  श्रावव्यकता  नहीं  हैं  |
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 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  क्या  में  १९६३-६४  में  ऐसी  जॉच  के  लिये  चुनी  गई  सहकारी

 समितियों  कीਂ  dear  जान  सकती  हूं  कौर  क्या  इस  चयन  का  देश  में  सहकारी  समितियों  के

 करण  की  सफलता  AT  अ्रसफलता  पर  कोई  प्रभाव है
 ?

 श्री  ब०  सु०  मूर्ति  :  ऐसी  जांच  के  लिये  कोई  वर्षवार  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 Shri  Achal  Singh  :  Is  the  hon.  Minister  aware  of  the  fact  that  there

 is  lot  of  misappropriation  in  these  societies  because  there  is  no  timely  enquiry  ?

 Mr.  Speaker  :  Let  the  report  come.

 श्रीमती  यशोदा  रेड्डी  :  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  जान  सकती  हूं  कि  इन  थोड़ी  सी  सहकारी

 समितियों  ने  सहकार  के  किन  महत्वपूर्ण  सिद्धान्तों  का  अनुसरण  नहीं  किया  है  जिनकी  कि  जांच

 होरही  है  ?

 श्री  ब०  go  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  है  यह  तभी  अ्रनिश्चित  अवस्था  में  है  कौर

 सिद्धान्त  तथा  स्वरूप  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती  |

 श्रीमती  यशोदा  रेड्डी  :  यही  तो  मेरा  प्रश्न  है  ।  किन  बातों  के  कारण  सरकार  इन  सहकारी

 समितियों  की  जांच  करने  के  लिये  तैयार  हुई है
 ?

 श्री  ब०  स०  समति  इसका  उत्तर  मैं  दे  चुका हूं
 ।

 Sbri  M.  L.  Dwivedi  :  There  are  certain  Co-operative  societies  in  Delhi
 which  are  not  under  the  Co-operation  Ministry  but  under  the  Home  Ministry,

 é.g.,  the  Central  Employees  Co-operative  Store’  Who  will  look  into  the

 misappropriation,  if  any,  in  these  societies ?

 श्री  ब०  qo  afa  :  मैं  नहीं  समझता  कि  कोई  सहकारी  समिति  सहकार  प्रशासन  के

 कार  से  बाहर है  ।

 शी  हेम  बदगा  :  कुछ  सहकारी  समितियों  के  जिनकी  हाल  ही  में  जांच  हो  रही

 क्योंकि  कुछ  बड़े  विख्यात  राजनीतिक  नेताओं  का  सम्बन्ध  है  जिनमें  संसद-सदस्य  भी  क्या  यह

 सच  है  कि  ये  राजनैतिक  नेता  सरकार  आर  गृह-कार्य  मंत्री  दबाव  डाल  रहे  हैं

 कि  मुख्य  aaa  को  यहां  से  स्थानान्तरित  कर  दिया  जाये  ?

 श्री  ब०  Yo  मूर्ति  :  यही  प्रशन  श्री  रंगा  पहले  युद्ध  चुके  हैं  ग्रोवर  मैंने  इसका  उत्तर दे  दिया  है

 श्री  रंगा  :  मैंने  मुख्य  आयुक्त  के  बारे  में  कोई  प्रश्न  नहीं  पुछा  था  ।

 श्री  हेम  went  :  क्या  मैं  निवेदन  कर  सकता  हूं  कि  उन्होंने  क्योंकि  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं

 दिया  है  कौर  उन्होंने  सभा  को  गुमराह  करने  की  कोशिश  की  है  तथा  arg

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  मैंने  भी  सभा  को  गुमराह  करने  की  कोशिश  की  है  ?

 थी  हेम  बदगा  अपने  श्रीमान्  ।  उन्होंने  सभा  को  गुमराह  करने  की  कोशिका  की

 गर
 बाप  को  भी  गुमराह  करने का  प्रयत्न  किया
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 ग्रच्यक्ष  महोदय  :  श्री  हेम  बरपा  महसुस  करना  चाहिये  कि  यदि  यह  ठीक  भी  हों  कि

 मुख्य  आयुक्त  को  स्थानान्तरित  करने  के  लिए  दबाव  डाला  जाता  है  परन्तु  मंत्री  महोदय  स्वीकार

 नहीं  करेंगे  ।  तो  फायदा  क्या है  ?

 को  हेम  बुरा  उन्हें  उत्तर  तो  देने  दीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  अगला  प्रश्न  |

 दोनों  का  निर्यात

 *
 ११२३.  भी  सुबोध  हंसना  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  में  उत्पादित  चीनी  के  समस्त  स्टाक  को  ले  लेने  तथा
 देश

 में
 वितरण  का  तथा  निर्यात

 करने का  विचार
 कर  रही

 यदि  तो  कौर

 चीनी  किस  मूल्य  पर  खरीदी  तथा  बेची  जायेगी  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री के  सभा-सचिव  :  तौर  प्रस्तावित  चीनी

 निगम  देशਂ  में  उत्पादित  नीति  का  देश  में  वितरण  तथा  निर्यात  करेगा  ।

 निगम  जब  स्थापित  हो  जायेगा  तब  चीनी के  विक्रय  मूल्य  का  फैसला  करेगा  |

 कारखाने  पर  चींनी  प्राप्त  करने  का  जो  मूल्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किया  गया  है  वही  चीनी  का

 क्रय  मूल्य  होंगा  ।

 थ्रो  सुबोध  हंसना  :  क्या  सरकार  ने  कार खातों  से  चीनी  प्राप्त  करने  के  लिये  कोई  नीति

 रखी  हुई  कौर  क्या  नीति  के  प्राप्त  करने  के  मूल्य  कौर  निर्वात  मुल्य  में  कोई  अन्तर  है
 ?

 श्री  शिन्दे  जहां  तक  कारखानों  से  चीनी  प्राप्त  करने  का  सम्बन्ध  सरकार  प्रतीक  ग्रा योग

 द्वारा  तैयार  की  गई  अ्रनुसूचियों  के  अनुसार  कार्य  करती  है  ।  जहां  तक  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मंडी  में  विक्रय

 मूल्य  का  सम्बन्ध  वह  ्रन्तर्राष्ट्रीय  मंडी  को  चालू  दरों  कौर  मुख्यतः  लन्दन  मुल्य  AqTATR

 होता  है  |

 श्री  सुबोध  मिल  मालिकों  के  मुनाफे  की  दर  क्या  है  ?

 श्री  fared  :  प्रफुल्ल  आयोग  की  सिफारिश  है  कि  मिल  मालिकों  को  विनियोजित  पूंजी  पर

 १२  प्रतिशत  मुनाफा  दिया  क सार  सरकार  उस  WTAE  पर  काम  करती  है  ।

 श्री  रंगा  :  बहुत  समय  की  बात  नहीं  जब  कि  माननीय  मंत्री  ने  कहां  था  कि  उन्होंने

 पत्रों  में  पढ़ा  है  कि
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  गन्ना  उत्पादकों  कों  २  रू०  प्रति

 मन  के  हिसाब  से  भुगतान  किया  चाहिये  ।  क्या  मैं  जान  सकता हूं  कि  नवीनतम  स्थिति

 क्या  है  ?
 क्या  भारत  सरकार  को  उनका  अ्रभ्यावेदन  प्राप्त  हो  गया  है  हड अपर  क्या  सरकार  उस

 रिश  को  स्वीकार  करने  के  लिये  सहमत  हो  गई  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्र०  स०  :  इस  प्रदान  को  मुख्य  प्रशन

 से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  जो  कि  चीनी  विपणन  बोर्ड  के  गठन  के  बारे  में  न  कि  गन्ने  के  मूल्यों  के

 बारे में  ।
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 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिघवी  :  क्या  प्रस्तावित  निगम  अथवा  बोर्ड  चीनी  का  वितरण  अपनी

 दुकानों  द्वारा  अथवा  सहकारी  समितियों  द्वारा  अथवा  गैर-सरकारी  दुकानदारों  द्वारा  करेगा  ?

 श्री  शिन्दे  :  जहां  तक  खुदरा  बिक्री  का  सम्बन्ध  निगम  खुदरा  व्यापार  करने  का  इरादा

 नहीं  रखता  ।  परन्तु  ऐसा  विचार  है  कि  ae  कार्य  विभिन्न  सहकारी  अभिकरणों  शौर  शायद

 aaa  छोटे  खुदरा  अभिकरणों  को  दिया  जायेगा  |

 श्री  माल  सिंह ०  पृ०  पटेल  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  थोक  झोंक  खुदरा  दोनों  के

 वितरण  का  वर्तमान  तरीका  अलग  भ्र लग  राज्यों  मेरे  अलग  क्या  सरकार  इस  नीति  के  द्वारा

 सभी  राज्यों में  सहकारी  समितियों  द्वारा  वितरण  का  एक  सामान्य  wie  एक  सामान  तरीका

 क्रियान्वित  कराना  चाहती  है  ?

 श्री  हु  म०  थामस  :  वितरण  के  एक  समान  तरीके  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  वास्तव  में

 ats  थोक  व्यापारियों  को  frag  करेगी  जो  इस  निकाय  को  कौर  जहां  भी  संभव  होगा  हम

 सहकारी  संगठनों  को  अधिमान  देने  को  प्रयत्न  करेंगे  ।  हमारी  यह  भी  कोशिश  होंगी  कि  बड़  से

 बड़े  क्षेत्र  में  जहां  तक  संभव  हो  एक  समान  मलय  हो  |

 श्री  में  ०  वं कटासुब्बया  :  चीनी  विपणन  ats  किस  प्रकार  का  है  तथा  इसमें  कौन  कौन

 व्यक्ति  कौर  क्या  इसमें  सहकारी  चीनी  मिलों  के  प्रतिनिधि  होंगे  ?

 श्री  Ho  थामस  :  इस  gig  में  केवल  विभिन्न  मंत्रालयों  के  अधिकारियों  को

 तालिबान  मिलेगा  ।  इसमें  एक  पूर्णकालिक  चेयरमन  एवम्  प्रबन्ध  निदेशक  होंगा  अरब  एक  मुख्य

 कार्यकारी  अधिकारी  भी  होगा ।

 श्री  विश्वनाथ  राय  :  चीनी  के  अनुकूल  म्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार

 चीनी  की  निर्यात  की  मात्रा  में  वृद्धि  करना  चाहती  att  यदि  तो  EQY-EY  में  क्या

 विक्  मात्रा  निर्यात  को  जायेगी  ?

 श्री  हु  स०  थामस  :  इस  सभा  में  बताया  जा  चुका  है  कि  हमारा  मूल  विचार  लाख  टन

 निर्यात  करने  का  परन्तु  इस  समय  हम  केवल  लगभग  "/,  लाख  टन  निर्यात  करेंगे  |

 को  जतपतवबन्त  मेहता  क्या  सरकार  ने  प्रशासनिक  प्रभार  का  हिसाब  फैला  लिया
 a

 ait  यदि  तों  केन्द्रीय  वितरण  संगठन  स्तर  पर  mit  निम्नतर  स्तर  पर  क्या  प्रभाव

 होंगे  ?  प्रतिशतता  क्या  होगी  ?

 श्री  न  म०  थामस  :  प्रशासनिक  प्रभार  का  हिसाब  लगाया  जा  रहा  है  ।  वास्तव  में  बोर्ड  क

 गठन  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  ।  हमारा  विचार  यह  है  कि  ais  के  खर्चों  को  का  रखानों  द्वारा  चीनी

 की  बिक्री  पर  कमीशन  लेकर  पूरा  किया  जाये  |

 श्री  उ०  स०  त्रिवेदी  :  क्या  नया  बिचौलिया  बनाने  से  चीनी  के  मूल्य  बढ़  नहीं  जायेंगे  ?  जबकि

 मंत्रालय  द्वारा  यह  मान  लिया  गया  है  कि  वे  वितरण  की  एक  समान  नीति  श्रद्वा  सब  स्थानों  पर

 निर्धारित  मूल्यों  के  रखने  के  लिये  एक  समान  नीति  का  अनुसरण  नहीं  तो  इस  नये  बिचौलिये

 को  रखने  से  क्या  झा शय  है  ?  कया  यह  मूल्यों  को  बढ़ाने  अथवा  सरकार  के  लिये  अधिक  मुनाफा  प्राप्त

 करने  के  लिये  है  ?
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 श्री  .* 6५  सर ०  नया  बिचौलिया  नहीं  होगा  ।  हम  इस  निगम  को  देश  में  वित रण

 श्र  निर्यात  करने  के  लिये  स्थापित  करना  चाहते  हैं  ।  Raat  निकाय  अपने  कार्यों

 में  लचीला  होगा  ।

 श्री  हेमा  क्या  सरकार  को  इस  समय  तक  यह  पता  लग  गया  है  कि  देश  में  कुल  उत्पादन

 कितना  है  ?  यदि  तो  क्या  सरकार  देश  में  चीनी  के  मुल्यों  पर  प्रभाव  डालने  का  विचार  कर  रही

 यदि  तो  किस  प्रकार  ?

 To  म०  थामस
 :

 :  हमारा  Aaa  है  कि  उत्पादन  लगभग  २६  लाख  मीट्रिक

 टन  है  ।

 श्री  कृ०  चे  :  यदि  बोर्ड  निर्यात  व्यापार  पर  लाभ  जीत  करता  है  तो  क्या

 उसे  उपभोक्ताओं  के  लिये  देश  के  भीतर  चीनी  की  लागत  कम  करने  के  लिये  उपयोग  में

 लाया  जायेगा  ?

 को  बहु  स०  थामस :  नहीं  |

 थोरंगा  :  इस  लचीलेपन  से  क्या  wa  है  जिसे  कि  अतिरिकत  जिसे  कि

 स्वायत्तशासी  निकाय  कहा  जाता  को  बना  कर  देना  चाहते  हैं  ?  जैसाकि  प्रफुल्ल  आयोग  ने

 से  ही  मिलमालिकों  के  लिये  अधिकतम  मुनाफे  की  एक  निश्चित  प्रतिशतता  निर्धारित  कर  दी

 क्या  सरकार  यह  देखने  का  यत्न  करेगी  कि  यह  श्रर्धस्वायत्तशासी  निकाय  तथाकथित  लचीलेपन

 से  फायदा  उठा  कर  लाभ  तो  हरजीत  नहीं  करता  अपितु  इन  सभी  थोक  व्यापारियों  को

 बिना-हानि  के  आधार  पर  चीनी  देता  है  ?

 थ्रो  न  स०  थामस  :  यह  बिना-लाभ-बिना-हानि  के  arene  पर  नहीं  होगा  ।  जैसाकि  मैंने

 पहले  बताया  बिक्री  पर  कमीशन  लिया  जायेगा  ।  इसके  सभी  चीनी  पेदा  करने  वाले

 देशों  में  इस  प्रकार  के  विपणन  संगठन  हैं  ।  इन्डोनेशिया ,  श्रजन्टाइना

 ग्रेट  ब्रिटेन  कौर  मेक्सिको  सभी  देशों  में  ऐसे  संगठन  हैं  |  यह  आवश्यक

 भी  है  |  वास्तव  में  इस  सभा  में  यह  राय  प्रकट  की  गई  है  कि  समस्त  देश  में  उपभोक्ताओं  ढारा  दिये

 जाने  वाले  मूल्य  में  समा  नता  होनी  चाहिये  |  वास्तव  में  हम  यथासंभव  बड़े  क्षेत्र  में  एक  समा न  मूल्य

 का  प्रयत्न करते  हैं  ।
 Restrictions  on  Movement  of  Wheat

 *1125.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Willthe  Minister  of  Food  and  Agricul--
 ture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  banned  the  movement  of
 wheat  and  wheat  products  from  one  State  to  another ;

 (b)  if  so,  the  measures  proposed  to  be  taken  with  regard  to  the  famine:
 stricken  areas;  and

 (c)  whether  Government  themselves  would  make  necessary  arrangements  ऐ

 The  Parlimentary  Secretary  to  the  Minister  of  Food  and  Agricul-.
 ture  (Shri  Shinde  ):  (a)  The  Government  of  India  promulgated  on
 the  23rd  March,  1964,  the  Inter-Zonal  Wheat  and  Wheat  Products  (Movement.

 from  one  zone  to  another.
 Control)  Order,1964,  prohibiting  the  movement  of  wheat.  and  wheat  products
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 (b)  and(c).  Government  of  Indiaare  supplying  the  quantities  ofimport:
 ed

 wheat  required  by  the  State  Governments  for  distribution  within  their  respective
 States.  In  addition,  the  requirement  on  all  the  roller  flour  mills  in  the  country
 is  also  being  met  by  supplies  of  imported  wheat  from  Central  Government’s
 stocks.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa :  Has  the  Government  conducted  a  survey  of

 the  famine  stricken  areas  of  Rajasthan  to  assess  the  requirement  of  foodgrains
 and  the  quantity  permitted  to  be  brought  by  the  traders  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  हूँ  स०  :
 जहां  तक  राजस्थान  का

 सम्बन्ध  राजस्थान  ने  भी  यह  मांग  की  है  कि  राजस्थान  से  गेहूं  के  निर्यात  पर  रोक  लगाई  जानी

 चाहिये  ।  वास्तव  क्षेत्रों  के  बनाने  में  सामान्य  विचार  जो  हम  ने  ध्यान  में  रखा  उसके  अतिरिक्त

 राज्य  सरकार  से  भी  प्रार्थना  प्राप्त  हुई  है  ।

 जहां  तक  राजस्थान  को  आयातित  की  सप्लाई  का  सम्बन्ध  १९६३  में  वितरण  की

 सम् य ूग  मात्रा  २६,०००  मीट्रिक  टन  परन्तु  पिछले  तीन  महीनों  में  हम  ने  राजस्थान  को  19,9  ००

 मीट्रिक  टन  गेहूं  दिया  है  wa:  उन  की  मांग  कितनी  भी  हो  हम  उसे  पुरा  कर  रहे  हैं  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  I  would  like  to  know  the  number  of  traders
 who  have  been  issued  perm  its  or  licences  for  bringing  wheat  to  the  famine

 stricken  areas  of  Rajasthan;  the  names  of  the  States  from  which  the  wheat

 would  be  brought  and  the  time  by  which  it  would  start  reaching

 Rajasthan

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्रों  carat  faz)  जहां  तक  राजस्थान  का  सम्बन्ध  इस

 का  गठ  राजस्थान  सरकार  की  प्रार्थना  कौर  सुझाव  पूरक  जोन  में  किया  गया  है  ।  यहं  भ्राता

 की  जाती  है  कि  वहां  पर  जो  गेहूं  पैदा  किया  जाता  है  वह  उन  की  श्रावश्यकताओ्ों  के  लिये  काफी

 होगा  |  इसके  होते  हुए  हम  बेलन  घाटा  मिलों  को  कौर  उचित  मूल्य  वाली
 दुकानों

 के  द्वारा

 वितरण के  लिये  भी  आयातित गेहूं  बराबर  दे  रहे  हैं  ।  राजस्थान  में  अन्य  से  गेहूं  लाने
 के

 लिये

 किसी  व्यापारी  को  परमिट  देने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है

 शो  कृष्णपाल  सिंह  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  श्रादेश  अरार  इसी  प्रकार  के  नियंत्रण  प्रदेश

 rate  गड़  नियंत्रण  रादेश  को  उस  समय  क्यों  जारी  किया  जाता  है  जिस  समय  किं  काश्तकार

 अपनी  फसल  को  मंडी  में  लाने  वाला  होता  है  ।  उन्हें  उस  समय  क्यों  जारी  नहीं  जाता

 faa  समय  कि  स्टाक  स्टारडस्ट  के  पास  होता  है  ?  यह  आदेश  के  सम्बन्ध  में  बहुत  ही  दुर्भाग्य  की

 जात  है  ।  इ  पका  at  यह  हुप्रा  कि  जब  काश्तकार  oat  फसल  मंडी  में  लाने  वाला  होता  है  मूल्य  को

 नीचे  शिरा  दिया  जायेगा  ॥

 शो  स्वरण  वह  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं
 हूं  ।  गड़  नियंत्रण  आदेश  उस  समय  लाग  कपि

 ा  था  जब  गुड़  पदा  किया  जाने  वाला  अरार  यह  आदेश  कर्ब  भी  जारी  यद्यपि  उत्पादन  श्व

 बन्द  हो  गया  कौर  हमारा  भ्र भि प्राय  इस  को  जारी  रखने  का  है  ।  हमें  किसी  न  किसी  समय  पर

 तो  प्रारम्भ  करना  ही  पढ़ता  अर  हम  ने  गड़  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  समय  पर  आदश

 जारी  किया  ॥

 गेहूं  के  सम्बन्ध  में  रस  वे  लाने  ले  जाने |  या  ्य  |  है  ्  1  SET  पर  ऐसे  समय  पर  नियंत्रण  लगाना  जबर्कि  मूल्य
 eres

 हुर  =~  थेमोर  स्टाक  बहुत  कम  था  कोई  बुरी  बात  न  at थ  [  ।  हम  अतिरेक  मात्रा  वाले  क्षेत्रों
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 १  १८८६  मौखिक  उत्तर
 कना

 को  उनको  प्रावधन  PUT  पुरा  करने  के  लिपे  म्रायातित  गेहूं  बराबर  दे  रहे  गरी  र  केवल  यही

 उपयुक्त  समय  था  जबकि  हम  ग्राहक के
 लाने  ले  जाने  पर  निपुण  सम्बन्धी  रादेश  लागू  करने  के

 बारे  में  सोच  aa  थे  ।

 थो  कपूर  सिह  क्या  यह  सच  है  फि  उपायों  द्वारा  सरकार  पंजाबियों  को  देसी

 शश  का  उपभोग  करने  से  रोकता  चाहती  है  wie  उन्हें  आयातित  गेहूं  खिलाना  चाहती

 att  स्वर्ण  सिह  बात  इस  के  विपरीत है
 ।

 पं  जाब  का  पु थक  खंड  बनने  पंजाबी  श्री  अ्रपने

 यह  उपभोग  कर  सकते हैं  |

 श्री  कपूर  fag  पुर्णतया  ?

 श्री  स्वर  fag  :  इस  के  बेलन  घाटा  मिलों  की  श्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  के

 लिये  हम  आयातित  ag  भी  देते  रहेंगे  ।

 Shri  Bade  :  Do  Government  propose  to  ban  the  movement of  wheat
 from  one  district  to  another  as  they  have  banned  its  movement  from  one  State
 toanother  ?

 Shri  Swaran  Singh  :  Now  the  restriction  order  has  been  imposed  on
 the  movement  of  wheat  from  oneStateto  another  ;  at  present  there  is  no  proposal
 toimpose  such  a  ban  on  the  districts  but  if  need  be,  it  can  be  considered.

 Shri  Tulshi  Das  Jadhav  :  We  spend  a  lot  of  money  on  the  import  of

 foodgrains,  but  when  the  cultivator  brings  his  praducetothe  market  innumer-
 able  restrictions  are  imposed  upon  it.  Instead  of  spending  money  on  the  im-

 port  of  foodgrains,  Government’  should  pay  fair  price  to  the  cultivator  for  his

 produce  and  side  by  side  grant  subsidy  for  the  benefit  of  the  consumers  so  that
 farmers  may  get  impetus  for  growing  more  foodgrains.

 Shri  Swaran  Singh  :  It  is  only  a  suggestion.  It  is  a  general  thing  on
 which  lot  of  discussion  has  already  taken  place.

 थी  में  बेंकटायुब्बया  :  सरकार  इन  गेहूं  के  जोनों  अथवा  चावल  के  जोनों  का  गठन  केवल

 राज्य  सरकारों  के  सुझावों  पर  करती  रही  कौर  मैं  देखता  हूं  कि  खंडों  के  गठन  के  पीछे  कोई  मूल

 कारण  नहीं  जिसके  परिणामस्वरूप

 अध्यक्ष  महोदय  :  हूं  पूछना  चाहिये  न  कि  देखना  चाहिये  |

 श्री  पूठ  बेंकटासुब्बया  :  क्या  सरकार  फालतू  शानाज  वाले  म्रँ।र  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  मिला

 कर  जोनों  के  गठन  करने  की  वांछनीयता  पर  विचार  कर  रही  है  जिस  से  कि  मूल्यों  को  नीचा  रखा

 खाये ?

 श्री  स्वर्ण  साहू  :  चावल  ज़ोन  उसी  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रख  कर  बनाये  गये  हैं  शौर  निस्सन्देह

 सभा  इस  से  परवत  है  कि  दक्षिणी  क्षेत्र  में  घ्रान्क्र  मद्रास  च् 1 श्र[र  केरल  हैं  ।  केरल  में  चावल

 की  बहुत  कमी  ग्राहक  प्रदेश  में  चावल  बहुत  ज्यादा  मद्रास  में  data  रूप  से  फालतू  मात्रा

 मेसर  में  सीमांत  रूप  से  कमी  है  ।  पूर्वी  ज़ोन  में  भी  उड़ीसा  ale  पश्चिमी  बंगाल  एक  खंड  में  उड़ी सा
 अतिरेक  मात्रा  वाला  ait  पश्चिमी  बंगाल  कुछ  कमी  वाला  क्षेत्र  है  ।  जॉन  बनाते  समय  इस

 बात  को  देव  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 >
 जहां  तक  गेहूं  का  सम्बन्ध  भ्रनुमान  यह  है  कि  इन  गेहूं  पैदा  करने  वाले  क्षेत्रों  में  भी  कुल

 ~  ०.  ली उत्पादन  से  कोई  बड़ो  मात्रा  फालतू  नहीं  बचेगी  ।  र ard  पग  to  बज़ ज्ञ  प्त  मात्रा  में  उपभोग  करने  वाला
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 केन्द्र  पंजाब  के  साथ  मिलाया  गया  है  जहां  ig  फालतू  है  ।  इसी  प्रकार  जम्मू  तथा  काश्मीर  अर

 हिमाचल  प्रदेश  को  पंजाब  के  साथ  मिला  दिया  गया  है  ।  गेहूं  के  लिये  ज़ोन  बनाने  में  भी  फालतू

 मात्ना  वाले  क्षेत्रों  प्रौढ़  उपभोग  क्षेत्रों  का  ध्यान  रखा  गया  है  ।

 प्रश्नों  की  समय-सीमा  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न-काल  समाप्त  हो  गया  है  ।

 श्री  श्र०  प्र०  फार्मा  मेरा  एक  atlas  प्रश्न  है  ।

 mere  महोदय  :  श्री  जबकि  प्रश्न-काल  समाप्त  हो  गया  है  ?

 श्री  श्र०  प्र०  शर्मा  इस  प्रश्न-काल के  सम्बन्ध  में  ।  इस  सभा  में  प्रश्नो ंके  yor  के  समय

 सीमा  निर्धारित  की  हुई  है  श्नौर  प्राय  हम  यह  देखते  हैं  कि  जब  हम  प्रदान  पूछते  हैं  तो  उत्तर

 संतोषजनक  नहीं  होते  ।  मैंने  दिसम्बर  के  महीने  में  एक  प्रश्न  पूछा  था  .

 श्राव्य  महोदय
 :  यदि  उन्हें  किसी  विशेष  प्रश्न  के  बारे में  शिकायत  है  तो  वह  मेरे  पास

 जाकर  बता  सकते  हैं
 ।

 मैं  उसकी  फाइल  मंगा  लूंगा
 ।

 जब  मैं  उसका  जबानी  जवाब  कसे  दे  THAT

 हूं
 ?

 wet  सुचना  प्रश्न
 ।.

 ग्रुप  सूचना  उत्तर

 SHORT  NOTICE  QUESTION  AND  ANSWER

 राणा  प्रताप सागर  बांध

 +

 अल्प  सूचना  Sf  डा०  लकसीमत्ल  सिंघवी  :

 प्रश्न  संख्या  २०.  श्री  उ०  yo  frat  :

 क्या  सिंचाई  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राणा  प्रताप  सागर  बांध  में  कई  दरारें  पड़  गई  हैं  ;

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इन  दूरियों  को  दूर  करने  के  लिये  भारत  सरकार  ने  यदि  कोई  कदम  उठाये  हैं  तो  के

 क्या  हैं  ;  झर

 क्या  यह  जानने  का  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  इसके  लिये  कौन  जिम्मेदार है
 शौर

 यदि  तो  उसका  छपरा  क्या  है  ate  उस  का  कया  परिणाम  रहा  ?

 सिचाई  शौर  विद्युत  मन्त्री  Fo  ल०  :  or  पक्के  बांधों

 का  निर्माण  ब्लॉक्स  में  होता  है  ।  इन  की  चौडाई  ५०  से  १००  फुट  तक  होती

 है  ।  राणा  प्रताप  सागर  बिन्ध  में  लगभग  ७०,  ७०  फुट  के  Yo  ब्लॉक्स  ब्लाक

 संख्या  ७  जिसकी  कि  चिनाई  नींव  से  केवल  ८  फुट  ऊंची  रखी  गई  ३१

 दरार १९६४  को  लगभग  एक  से  दो  मिलीमीटर  चौड़ी  art  दरार  देखी  गई  थी  ।

 की  गहराई  सतह  स  २  फुट  नीचे  तक  थी  ।

 स्पीलमेन  ब्लाक  २१  कौर  २४  में  चिनाई  नींव  से  लगभग  ७०  फूट  ऊंची  बनाई

 गई  है  wie  नीचे  कीं  तोर  कंक्रीट  कवर  जो  कि  ५  फुट  मोटा  है  उसकी  ऊंचाई  लगभग

 १०  फुट  कम  बनाई  गई  है  ।  दरारें  कंक्रीट  के
 सब

 से  ऊंचे  वाले  भाग  की  सतह  पर  देखी
 te गई  थीं  ।  इनकी  गहराई  अथवा  ल  te  ्र  3Y  ह्  है  ौर  य  दरारें  केवल  ऊपरी
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 २१
 ति  १

 दे
 मौखिक

 उत्तर

 ब्लाक  ७  में  दरार  की  गहराई  का  पता  लगाने  के  दरार  की  दोनों

 जोरसे  चिनाई  लगभग  ३,  ३  फुट  हटा  दी  गई  थी  ।  दरार  की  गहरा  लगभग  २.  फुट

 है  ।  जिस  स्थान  से  चिनाई  हटाई  गई  है  उसे  फिर  से  भर  दिया  जायेगा

 ब्लाक  २१  शर  २४  में  दरारें  कंक्रीट  के  सिकुड़न  के  कारण  हुई  प्रतीत  होती  हैं

 और  इन  में  किसी  शीघ्र  मरम्मत  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  कुछ  समय  बाद  यदि  श्रावश्यक

 समझा  गया  तो  मरम्मत  का  जेसे  कंक्रीट  को  काटने  कौर  बदलने  का  काम  आरम्भ

 किया  जायेग  |

 ब्लाक  संख्या  ७  में  दरार  पड़ने  के  कारणों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  :  इन  दरारों  की  मरम्मत  की  कुल  लागत  क्या  होगी ?

 डा०  Fo  न०  राव  जसा  कि  मैं  ने  ब्लाक  २१  और २४५ २४  में  दरारों के

 बारे  में  चिता  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  वे  ऊपरी  हैं  ake  उनमें  कुछ  ही  रु०  खां  asi

 यदि  हम  ब्लाक  ७  में  प्रचलन  )  का  प्रयोग  करेंगे  तो  इसमें  लगभग  १००

 रु०  खच  हो  जायेंगे

 डा०  लदमोमत्ल  सीधी  :  क्या  जिस  समय  काम  चल  रहा  काम  के

 पर्यवेक्षण  में  कमी  के  कारण  पड़ी  हैं  अथवा  घटिया  सामान  के  इस्तेमाल के  कारण  ?  क्या

 अभी  तक  इस  बात  का  पता  लगाया  गया  ?

 डा०  Fo  Mo  राव  :  ब्लाक  २१  झर  A  में  दरारें  ऊपरी  हैं  भर  ये  कंक्रीट  के

 निर्माणों  में  सामान्य  रूप  से  पड़  जाती  हैं  ।  ब्लाक  ७  में  दरार  के  सम्बंध  में  जांच  की

 जा  रही  मैं  इस  समय  इस  सम्बंध  में  कोई  निश्चित  उत्तर  देने  की  स्थिति  में

 नहीं हुं  ।

 श्री
 उ०  |: हूँ  त्रिवेदी  :  मैं  ग्न्य  दरारों  का  जिक्र  नहीं  परन्तु  स्तम्भ  ७  में

 दरार  के  सम्बंध  में  कुछ  पूछना  चाहूंगा  ।  क्या  इस  बात  का  पता  लगा  है  कि  इस  निर्माण

 के  लिये  जो  ठेकेदार  दौर  सहायक  इंजीनियर  ale  कार्यकारी  इंजीनियर  जिम्मेदार

 इससे  पहले  जिन  निर्माणों  में  दरारें  देखी  गईं  हैं  क्या  उनके  लिये  भी  वे  ही  व्यक्ति  जिम्मेदार

 थ े?

 डा०  Fo  ल०  राव  राणा  प्रताप  सागर  बांध  में  इससे  पहले  कोई  दरार  नहीं

 थी  ।  केवल  ब्लाक  ७  में  यह  wa  देखी  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  तात्पयं  ग्रन्थ  कार्यों  से  है  जो  इन  ठेकेदारों  ने  किये  हों

 डा०  Fo  न्०  वे  मेरी  जानकारी  में  नहीं  राय

 श्री  रंगा  यदि  उन्हें  इसका  पता  नहीं  है  अ्रयवा  उनको  जानकारी  नहीं  दी  गई  है

 तो  उन्हें  इसकी  जांच  करनी  पड़ेगी  ।

 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  अब  उनके  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  वे  इसका  पता  लगाने

 का  प्रयत्न  करेंगे  धायें  )
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 डा०  Fo  लज्  ta  agt  ae  मैं  जाता  हूं  जिन  स्थानों  पर  ये  ofr  काम

 करते  रहे  हैं  बट्टा  काई  TIT  नहीं  पाई  गई  है  ।

 mua  महोदय  :  यदि  श्री  त्रिवेदी  ये  बता  सकें  कि  इन  ठेकेदारों  द्वारा  way  ठेक

 का  काम  किया  गया  स्टार  वहां  दार  पाई  मंत्री  उसका  पता  लगा  सकते  हैं ।

 थ्री  उ०  qo  त्रिवेदी  :  क्या  मंत्रालय  की  जानकारी  में  इन  दरारों  के  संबंध  में  कोई

 fi ्र कायत  लाई  गई  जब  कि  काम  चल  रहा  था  wie  समाप्त  नहीं  gar  ar?

 डा०  Fo  ल०  जैसा  कि  मैं  ने  बताया  ब्लाक  ७  में  काम  भूमि  से  केवल  फुट

 ऊंचाई  तक  किता  गया  जब  यहं  १४०  फुट  की  ऊंचाई  तक  किया  जाना  था  ॥

 यह  बिल्कुल  प्रारम्भिक  अवस्था  थी  ।  ज्यों  ही  दरार  दिखाई  दी  कार्यवाही  की  रई  यद्यपि

 यह  दरार  बढत  छटी  ग्रोवर  मामुली  थी  ।

 थी  हाकिम  झालना  क्या  सिंचाई  ait  विद्युत  मंत्रालय  श्र  राज्य  सरकारों  के

 बीच  कई  समन्वय  है--क्योंकि  ये  बहुत  बड़े  बांध  हैं--ताकि  वर्ष  में  २  या  ३  बार  २४

 घंटे  का  निरीक्षण  feat  जा  सके  जिस  जैसी  कि  एक  पंशेत  बांध  में

 को  रोका  जा

 कै  कि  इन डा०  कु
 ०  ao  राव  :  मैं  समझता  हुं  कि  माननीय  सदस्य  इसस  अवगत  ठ

 परिजनों  का  काम  परियोजना  श्रधिकाश्यों  के  mae  राज्यों  द्वारा  क्या  जाता  है  ।

 मैं  कुछ  समा  बांध  निरीक्षण  सबा  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  हुं

 जिससे  कि  परिय।जनाग्रों  के  निर्माण  ग्रोवर  चालू  होने  हे  दौरान  में  कठिनाइयों  को  दूर

 करने  ait  किस्म  नि यस् वग  स्थापित  क  मे  में  feriaar  अधिकारियों  को  सहायता  मिलेगी
 ।

 थ्री  नाथ  पाई  :  क्य  यह  सच  नहीं  है  कि  यदि  सभी  नहीं  तो  कुछ  डेक दारों  जो

 बांधों  का  चिकनाई
 कर  रहे

 बांधों  फ  निर्माण  की  श्री  दरारों  में  ज्यादा  यान  कमारा

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  औंकार  लाल  बेनवा  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Is  it  a  fact  that  the  Irrigation  Minister  visited
 the  Rana  Pratap  Sagar  Dam  and  pointed  out  that  the  design  of  20-30  feet

 deep  channels  was  wrong,  but  inspite  of  that  the  work  on  the  channels  conti-

 nuéd  and  due  to  its  explosion  these  cracks  have  appeared  which  are  now

 beyond  repairs  ?

 किया डा०  कु०  स०  राब  :  मैं  ने  पिछले  कुछ  महीनों  से  इस  बांध  का  दौरा  महीं

 ये  दरार--मेरा  we  इस  विशेष  दरार  थ  है--दो  सप्ताह  पहले  पड़ी  थी  ।  जैसा  कि

 मैं  ने  निवेदन  किया मैं  इत  सनथ  निश्चित  रूप  से  नहीं  बता  सकता  कि  इसका  क्या  कारण

 कारणों  की  जांच  gi  रही  है  बहुत  सी  बातें  हैं  जिनकी  जांच  की  कौर

 मेरे  लिये  इस  समय  विशिष्ट  कारण  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 काम  सौंपा श्री  बड़े  :
 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  यह  ठेकेदार  जिस  इस  बांध  का

 गया  है  वही  ०  DQIS वा  लार  है  fx  a ay
 |  अन्य  बां  ध eTy

 का  भी  ¢ |  नम
 उल

 ण  किया  कौर  क्या  ग्रुप  ने

 be  al
 2  ॥

 ठेक  शर  a  र  awed  ली
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 १  १८८६  )  लिखित  उत्तर

 डा०  Fo  सज  राव  जिस  सम+  TH  दरार  क  सही  कारण  का  पता  नहों

 क्या  यह  दरार  न) ठ८कष्ार  गलती  के  कारण  पड़ी  है  waar  पतली  भराई  के  कारण

 जिसका  काम  दूसरी  कम्पती  द्वारा  किया  जा  tet  है--तब  तक  हम  किसी  पार्टी  wi  इसके

 लिये  जिम्मेदार  नहीं  ठहरा  सकते  |

 श्री  बड़े  :
 ठे केदार  कौन  मैं  ठेकेदार  का  नाम

 जानना  चाहता  क्योंकि  यहं  बांध
 जे Q मान  प्रश्न  में  है  ।  मैं  जानता  हू ंकि  कई  ऐसे  ठेकेदार  जिनका  नाम  लिस्टਂ
 ्य ant  | है  ।  झरते  मैं  उदार  का  नाम  जानता  चाहता

 श्रव्य  महोदय :  शांति  ।

 श्री  बड़े  ठेकदार  का  क्या  नाम

 वहं  खुले  बैठ  जायें  ।  यदि  ag  खड़े  रहेंगे  तो  फिर  कुछ  नहीं

 हो  सकता  है  ।

 श्री  बड़े
 ama  कहा  है  शांतिਂ  ।  इस  लिये  मैं  at  प्रश्  का  उत्तर

 चाहता  हं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 जब  मैं  शांतिਂ  कहता  क्या  ag  फिर  भी  बेलते  चले

 जायेंगे  ?  ये  अजीब  रवैया  है  ।

 श्री  बड़े
 :  मैं  केवल  ठेकेदार  का  नाम  जानना  चाहता  हूं  ।

 gtza
 :  ठेकेदार  का  क्या  नाम  क्या  उन्हें  पता

 डा०  Fo  ल०  राव
 :  इस  काम  पर  अनेक  ठेकेदार  ल  हुए  हैं  ।  चिनाई  aaa

 मार्डन  pieced  कम्पनी  द्वारा  की  जा  रही  है  ।

 दिदा  em

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 हवाई  जहाजों  पर  होने  वाले  भ्रपराघ

 *  9१०९६.  थी  श्रीनारायण  दास  :  क्या  परिवहन  मंत्री  दिनांक  २६  १९६३

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  ५१४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंके  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  हवाई  जहाजों  पर  होने  अपराधों  सम्बन्धी  एक

 अन्तर्राष्ट्रीय  अभिसमय  का  अध्ययन  कर  लिया

 यदि  तो  क्या  भारत  ने  उस  अभिसमय  पर  हस्ताक्षर  करने  का  निर्णय

 किया  है  ;  आर

 उक्त  कथित  अभिसमय  की  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या

 परिवहन  मन्त्रालय  में
 उपमन्त्रो  (aft  :  से  जी  प्र भि समय

 अभी  भी  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।
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 ग्राम्य  पुर्ननिर्माण

 ~—  MY  प्र०  चल
 *RELE.

 श्रीमती  नमूना  सुल्तान  :

 क्या  छाद्य  तबा  कृषि  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९६४  के  तृतीय  सप्ताह  में  कुआलालम्पुर  में  ग्राम्य  पुर्ननिर्माण  के

 संबद्ध  में  हुए  श्रफ्रीकी-एशियाई  सम्मेलन  में  क्या  विचार  व्यक्त  किये  गये  att  मुख्य

 सिफारिशें  की  गई  ;  wiz

 उनको  दृष्टिगत  रखते  हुए  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  !

 खाद्य  तथा  wis  मंत्रालय  राज्य  मन्त्री  राम  सु भग सिह  ह है  दिए  शौर  सम्मेलन

 कम
 का  प्रतिवेदन  wat  प्राप्त  नहीं  आवश्यक  कार्यवाही  प्रतिवेदन  के  प्राप्त  होने  ae  उस  पर

 जांच  करने  के  पश्चात  की  जायेगी  |

 जल  संसाधनों  का  सर्वेक्षण

 *  १११३.  श्री  महेश्वर  नायक  :
 क्या  खाद्य  तथा  wie  मंत्री  यह  बताने की  फर्क  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  देश  के  भूमि  तथा  जल  संसाधनों  का  सर्वेक्षण  करने के  लिए  भ्रमरी की

 विशेषज्ञों  का  एक  दल  भारत  पहुंच  गया

 यह  दल  जो  सर्वेक्षण  करेगा  उसका  निश्चित  उद्देश्य  क्या

 इस  सर्वेक्षण  सम्बन्धी  कार्य  का  प्रारम्भ  करने  वाले  प्राधिकार  का  नाम  क्या  हैं  ौर

 विशेषज्ञ  दल  किन  wat  पर  इस  सर्वेक्षण  को  करेगा  ?

 खाद  तवा  कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  जी  हां  ।

 विशेषज्ञ  दल  के  fade  पद  निम्न
 हैं

 :

 (१)  जल  विभाजन  विभाग  में  जल  विभाजन  सम्बन्धी  बांध  निर्माण  ae  विमान

 जल  वितरण  कौर  जल  निस्सारण  पद्धति  को  प्रभावित
 करने

 वाली  वर्तमान

 नीतियों  का

 (२)  जल  विभाजन  ate  उपवाद  क्षेत्रों  में  विंमान  नीति  ate  प्रबन्ध  के  अन्तत  प्रायोजन

 श्र  क्रियान्विति  निश्चित

 (3)  एक  जल  विभाजन  के  भीतर  परियोजनाएं  गुद्दी  करने  के  लिये  प्रायोजन  क्रियान्वयन

 के  लिये  वर्तमान  संगठनों  की  योग्यता  का  पता

 (४)  जल  तथा  भूमि  संसाधनों  के  श्रघिकतम  लाभ  के  लिये  व्यापक  भूमि
 तथा  जल

 प्रबन्ध  अवश्यकतास्ों  के  बारे  में  सिफारि  करना  |

 इस  दल  को  भारत  में  सं  युक्त  राज्य  अ्रस्तर्राष्ट्रीय  विकास  alae  ने  खर्चे  पर

 बनाया  है  |
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 २१
 १६६४

 लिखित  उत्तर

 जारी  विमान  का  दमदम  से  वागड़ोगरा  ले  जाया  जाना

 FRRQo  श्री  स्केल  :  क्या  परिवहन  मंत्री  बताने  की  छापा  करेंगे  कि  :

 व्या  यह  संच  है  दिल्ली  से  समाचारपत्रों  के  संवाददाताओं  को  गोरा  पहाड़ियों

 को  ले  जाने  वाला  डकोटा  विमान  २७  q&Q¥  को  दमदम  हवाई  ass  से
 डोगरा  ले  जाया  गया  ग्रोवर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 परिवहन  मन्त्रालय  में  उपमन्त्रो|  (att
 :  :

 पाकिस्तानी  प्रदेश  के  ऊपर  से  भाटकित  उड़ान  केवल  पाकिस्तानी  अधिकारियों  की

 पूर्व  न्र तुम ति  से  ही  की  जा  सकती  है  ।  क्योंकि  ag  उड़ान  wer  सुचना  पर  की  गई  इडियन

 एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  ने  यह  महसुस  किया  कि  पाकिस्तान  के  सैनिक  उड्डयन  अधिकारियों

 की  पुर्व  अनुमति  प्राप्त  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  शर्त  यह  उड़ान  दिल्ली  से  गोहाटी  तक  बाग डोगरा

 फे
 रास्ते

 की  गई  थी  ।

 पोलैण्ड  से  मालवाही  जहाज

 श्री  प्रभु  ब०  राघवन :

 थ्री  पोट्टेकाट्ट  :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 श्री  राजदेव  सिह :

 FRAY

 प्र०  :

 क्या  परिवहन  मंत्री  ae  बताने  की  पर्वा  करेंगे  कि  :

 कया  पोलैंड  के  संगठन  से  चार  आधुनिक  मालवाही  जहाज  खरीदने

 के  बारे  में  भारत  के  नौवहन  निगम  के  साथ  करार  gar  ग्रोवर

 यदि  तो  जहाज  कब  तक  मिल  जायेंगे  ?

 परिवहन  मन्त्रालय  में  नौवहन  मन्त्री  राज  :  हां  ।

 जहाज  ३१-३-१९६६,  39-%-9 ERX,  q¥-9-  १९६६
 1६५५  ३१-८-१६६६  को

 ा  जायेंगे  ।

 त्राल  की  फसल

 FRR.  श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  :  क्या  साय  तथा  ee  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  एक  व्यापक  फ्ल  रोग  के  कारण  परिचित  बंगाल  की  चालू  की  लगभग  अघी

 फसल  नष्ट  हों  गई

 क्या  फसल  खराब  हो  जाने  के  कारण  लगभग  २०  करोड़  रुपये  का  नुकसान

 हो  जाने  का  अनुमान
 —

 Chartered.
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 उपयुक्त क्या  परिचित  बंगाल  की  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा  है  कि

 रसायनों  का  अरयात  करे  जिससे  खड़ी  फसल  बचाई  जा  झर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  की  सहायता  करने  से

 इंकार कर  दिया  है  ?

 खाद्य  तथा  फब  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  राम  सुभग
 :.  राज्य  सरकार  से

 कोई  सरकारी  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 नुकसान  के  सम्बन्ध  में  कोई  अनुमत  प्राप्त  नहीं  हुम है  ।.

 मौर  TY,  १६६३  में  राज्य  सरकार ने  प्रायश्चित  फफुंदन।शी  सामान

 के  सम् भरण  के  लिये  प्रार्थना  की  ौर  १६६२-६३  के  मुकाबिले  में  GRRE  में  इस  व्यापार

 को  अपेक्षित  रसायन  बनाने  के  लिये  विदेशी  की  एक  बड़ी  राशि  दी  गई  थी  ।  पश्चिमी  बंगाल

 सरकार  की  तत्कालीन  अ्रवस्यकताश्रों  को  पूरा  करने  के  इस  प्रयोजन  के  लिये  राज्य  सरकार

 को  विदेशी  मुद्रा  आबंटित  की  गई  है  शौर  अतिरिक्त  राशि  देने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 बर्मा  क  चावल  आयात

 FQ QRY.  श्री  प्र ०  क्या  ख  तथा  छाव  मंत्री  २४  १६६४  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ७३१  के  उतर  के  संबन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्मा  का  7,%0,000  टन  चावल  किस  मूल्य  पर  खरीदा  जा  रहा

 इस  हयात  के  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्दा  की  श्रावव्यकता  कौर

 बर्मा  से  तथा  wea  देशों  से  रुपया  भुगतान  पर  चावल  लेने  के  क्या  प्रयत्न  किये
 गये  हैं  सनौर  vad  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 खाद्य  तथा  ह |  मंत्रालय म  राज्य  मन्त्री  (Xi |* हूँ» |  म०  :  यह

 बतान  कि  चावल  किस  मलय ५  पर  खरीदा  लोक  हित  में  नहीं  है  ।.

 अमेरिका  झर  azar  अरब  गणराज्य  से  आयात  किये  गये  चावल  के  लिये  भारतीय

 रुपयों  में  भुगतान  के  लिये  व्यवस्था  है  ।  ea  किसी  देश--जिसमें  बर्मा  भी  शामिल  =—

 से  चावल  के  आयात  के  लिये  रुपये  में  भीतर  करने  की  हमारे  पास  व्यवस्था  नहीं  ना  ही  बर्मा

 चावल  के  निर्वात  के  लिये  श्रपरिवर्तीय  भारतीय  रुपयों  में  भुगतान  प्राप्त  करने  में  afa

 होगा  |

 छिडकाव  सिचाईਂ

 |  भी  यशपाल सिंह  :

 थ्री  राम  यादव
 :

 FLAG.  4
 थी  मुरली  मनोहर  :

 थ्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 राजदेव  fag
 :

 क्या  खाय  तथा  छाज  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे कि  :  :

 क्या  सरकार  पानी  का  श्रघधिकतम  उपयोग  करने  के  लिये  प्रयोग  तौर  पर  छिडकाव

 सिंचाई  miter  करने  का  विचार  कर  रही
 ne न

 ‘Spray  irrigation.
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 लिखित  उत्तर १  १८८६  )

 यदि  तो  इसके  क्या  मुख्य  कारण  शौर

 ब  लगाਂ
 एक  एकड़  भूमि  की  सिचाई  करने  में  f  कान  घन  व्यय  होगा  ?

 खाद्य  तथा  कवि  मिसाल  ब  में  राज्य  मन्त्री  श्र०  स०  :  बौछारी  सिचाई  के

 अध्ययन  के  लिये  एक  योजना  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  संस्था  में  २६  १९६३  से  चालू

 की  गई  है  ।

 यह  योजना  इस  विचार  से  आरम्भ  की  गई  है  कि  (१)  छिड़काव  उपकरणों  सम्बन्धी

 तथ्य  और  खेती  में  काय  की  स्थिति  के  बारे  में  तथ्य  इकट्ठे  किये  जायें  जिससे  ऐसे  उपकरणों  के

 उनको  स्थापना  दरार  संचालन  की  व्यवस्था  की  जा  (२)  wan  सिंचाई  पद्धति  से

 होने  वाली  जल  की  बचत  का  अनुमान  लगाया  जा  सके  कौर  यह  पता  लगाया  जा  सके  कि  सिंचाई

 की  सतही  पद्धति  की  तुलना  में  इससे  क्या  बचत  हो  सकती  we  (३)  भूमि  की  भौतिक

 स्थिति  पर  छिड़काव  सिंचाई  के  प्रभाव  का  अध्ययन  किया  जा  सके  कौर  यह  अ्रध्ययन  किया  जा  सके

 कि  सतही  ढंग  में  पानी  के  इस्तेमाल  की  तुलना  में  इस  ढंग  से  चुनी  हुई  फसलों  की  कितनी  उपज

 होती है  ।

 क्योंकि  योजना  को  हाल  ही  में  प्रारम्भ  किया  गया  है  इसलिए  इस  समय  छिड़काव

 सिचाई  की  लागत  का  waar  लगाना  कठिन है  ।

 कृषि  उत्पादन

 *
 ११२७.  श्री  ALATA  दास  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कलपा  करेंगे  कि  :  :

 क्या  कृषि  उत्पादों  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  न्य  कृषि  कार्यों  के  लिए  देश

 रेडियो  भ्राइसोटोप्स  का  उपयोग  करना  तक  संभव  हो  सका

 यदि  तो  इनका  wa  तक  किस  सीमा  तक  उपयोग  हो  पाया  wiz

 ऐसे  उपयोग  के  क्या  परिणाम  निकले हैं  ?

 खाद्य  तथा  क्ष  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  राम  सुलग  :  हों  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  ।:

 देखिए  संख्या  Teo  Flo  २७५०/६४]

 Looting  of  a  goods  train  near  tundla  Junction

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :

 |  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :

 ¥*7128.
 |  Shri  Shinkre  :

 Shri  Y.  S.  Chaudhary  :
 Shri  Onkar  Lal  Berwa:

 |  Shri  Yashpal  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  armed  goondas  stopped  a  goodstrain  at  a  distance
 of  9  Kilometres  east  of  Tundla  Junction;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  they  held  the  Guard  onthe  point  of  a  pistol
 and  looted  wheat  and  rice  bags  after  breaking  seals  of  several  wagons;
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 (c)  if  so,  the  value  of  loss  incurred  therein;  and

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  by  the  time  the  driver  returned  after

 informing  the  authorities,  at  Tundla  Station  the  goondas  had  fled  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Shah  Nawaz

 Khan)  :  (a)  Yes,  goods  train  No.  180  Down  was  stopped  by  some  goondas  by

 disconnecting  some  vacuum  hose  pipes  on  §/6-3-1964  between  Burhan  and

 Mitagli  stations  at  a  point  about  9  Kilometres  to  the  west  of  Tundla  Junction
 and  not  to  the  east  of  it.

 (b)  3  bags  of  wheat  and  70  Kattas  of  Jagree  were  removed  by  the  goondas
 from  two  wagons  on  the  train  after  breaking  their  seals  and  opening  them,  but
 ‘the  Guard  of  the  train  was  not  held  on  the  point  of  a  pistol.

 (c)  The  value  of  the  loss  is  about  Rs.  270/-

 Yes

 सहकारी  समितियों  द्वारा  खाद्यान्न  व्यापार

 *  ११२८९.  शी  To  च् ०  TENT  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  |  करेंगे  कि

 क्या  खाद्यान्नों  का  व्यापार  करने  के  सम्बन्ध  में  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन

 देने  की  योजना  शौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  शरभ ०  मर ०  :  शर  सरकार

 की  यह  नीति  हैं  कि  सहकारी  समितियों  को  खाद्यान्नों  का  व्यापार  करने  में  प्रोत्साहन  मिले

 qed  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  विशिष्ट  योजना  नहीं  बनाई  गई  है  ।

 होशंगाबाद  के  निकट  पुल

 २८७.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  होशंगाबाद  के  निकट  निंदा  पर  सड़क  के  पुल  का  निर्माण  निश्चित  काय  क्रम  से

 रोक बहुत  पोछ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 परिवहन  मन्त्रालय  में  सोहन  मन्त्री  राज  बहादुर )  कौर  होशंगाबाद  के

 निकट  नमदा  नदी  पर  पुल  का  निर्माण  एक  राज्य  परियोजना  के  अंतगर्त  है  ।  परन्तु  भारत  सरकार

 ने  इस  पुल  के  लिए  q%  ३४  लाख  रु०  का  सहायता  अनुदान  दिया  है  |  पुल  पर  काम  फरवरी  q&&o  में

 आरम्भ  किया  गया  था  कौर  काय  क्रम  के  ग्रीस  इसे  q€KR  तक  पुरा  हो  जाना  चाहिये

 था  ।  पुल  की  नींव  शर  स्तम्भों  में  स्तम्भ  के  शिखर  तक  सारा  काम  पुरा  हो  गया  परन्तु  पुल

 का  अ्रग्रतर  देश  में  ३  मिली  मीटर  के  हवाई  टेक्सटाइल  इस्पात  के  तार  की  अपेक्षित  मात्रा  उपलब्ध

 न  होने  के  कारण  रुक  ग्या  है  ।  इसलिए  पुल  के  डिजाइन  को  बदलना  पड़ा  था  जिससे  ताकि  ७  मिली

 मीटर  के  हाई  टेक्सटाइल  इस्पात  तार  को  उपयोग  में  लाया  जा  सके  जिसका  कि  निर्माण  हाल  ही  में

 देश  में  प्रारम्भ  किया  गया  है  ।  इस्पात  की  अपेक्षित  मात्रा  wa  प्राप्त  कर  ली  गई  है  ।  पुल  के

 विस्तृत  डिजाइन  के  राज्य  सरकार  द्वारा  भ्रनुमोदित  होते  ही  पुल  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  हो

 जायेगा  |
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 २१  श्रीफल  qaev  लिखित  उत्तर
 —$—$———

 इटारसी  स्टड

 २२८८  wy  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  इससे  अवगत  है  कि  इटारसी  स्टेशन  के  थोड़े  से  बाहर  की  ग्रोवर  वाले

 रेलवे  फाटक  के  द्वार  एक  समय  पर  राधे  घंटे  से  alta  के  लिए  बन्द  रहते  त्र

 यदि  तो  उस  स्थान  पर  भारी  मोटर  गाड़ी  के  यातायात  को  होने  वाली  ग्र यु विधा  को

 दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 रेलवे  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  शाहनवाज़  (®)  कौर  .
 फाटकों

 को  सामान्यत

 खुला  रखा  जाता  है  सिवाय  उस  समय  के  जब  कि  गाड़ियां प्रा  या  जा  रही  हो ं।  हिंदायत  लागू

 क्र  दी  गई  हैं  कि  फाटकों  को  कम  से  कम  समय  के  लिए  बन्द  किया  जाना  चाहिये  are  किसी भी

 स्थिति  में  एक  समय  पर  १५  मिनट  से  अधिक  के  लिए  नहीं  ।  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  मध्य  प्रदेश

 सरकार  उस  स्थान  पर  एक  सड़क  के  ऊपरी  पुल  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही
 है  ।

 केंद्रीय  सहकारी  बंक

 २२८६.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  कया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात  उत्तर  पश्चिमी  बंगाल  कौर  बिहार  में  एक  केन्द्रीय

 सहकारी  बैंक  भ्रांत रूप  से  कितने  क्षेत्र  में  काम  करता है  तथा  उसके  द्वारा कितने  लोगों  को

 फायदा  पहुंचता  है

 एक  केन्द्रीय  सहकारी  बैक  के  लिए  क्षेत्र  कितन  बड़ा  होना  चाहिये  तथा  उसकी

 जनसंख्या  क्या  होनी  चाहिये  जिससे  कि  बैंक  से  म्रघिकतम  लाभ  उठाया  जा  कौर

 कमजोर  बैंकों  का  विकास  करने  तथा  उनकी  दशा  में  सुधार  कर  के  प्रत्येक  बैक  के  कार्य

 a  रोक  जन  संख्या  के  संबंध  में  श्रधघिकतम  एक  समानता  लाने  के  लिए  क्या  विशेष  प्रयत्न  किए  जा

 रहे  हैं
 !

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  To  सु०  :
 संलग्न

 विवरण  में  यह  जानकारी  द  हुई  है  कि  पंजाब  र  पश्चिमी  बंगाल

 शर  बिहार  में  Jo-§-FEER  को  कितने  जिले  थे  तथा  कितने  केन्द्रीय  सहकारी  बैंक  कार्य  कर  रहे  थे  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  Om—ROKY/E¥]

 कोई  निश्चित  नियम  निर्धारित  नहीं  किये  हुए  हैं  ।  सामान्य  होती  यह  है  कि  प्रत्येक  जिले

 में  एक  केन्द्रीय  सहकारी  बेक  होना  चाहिये  |

 अरन्य  बातों के  साथ  साथ  कमजोर  बैंकों को  भी  ग्रामीण  स्वामित्व  अथवा  संचालन

 संबंधी  कुशलता  को  सम्पन्न  रखने  की  दृष्टि  से  विश्व  बैंक  ने  सहकारी  बैंकिंग  ढांचे  का  वैज्ञानिक  करने

 का  कार्यक्रम  बनाया है  ।  संबंधित  पक्षों  से  शरत राध  तथा  बातचीत  के  द्वारा  कमजोर  इकाइयों  के

 पुर्वक  विलय  के  संबंध  में  विशेष  प्रमाप  किया  जा  Tsay  जै
 तहह  |
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 Written  Answers  April  21,  1964

 टाटानगर  क  पास  रेल  की  टक्कर

 (  भी  राम  रख  यादव  :

 थी  विश्वनाथ  पाण्डेय :

 |  प्री  राजदेव  fag  :

 क्या  रेलवे  मंत्रा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ५
 क्या  यह  सच  है  कि  ३  9key¥ HT को  ८४  डाउन  रांच  क  हावड़ा  एक्सप्रैस  टाटानगर  से

 ११  किलोमीटर  दुर  गो महरि या  पर  एक  हल्के  इजन  से  टकारा  AK

 यदि  तो  दुर्घटना  का  ब्यौरा  कया  है  कौर  हताहतों  की  कया  संख्या  है  ?

 tag  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें
 ०  वें  ०  राम स्वामी  कौर  QeV-EY HT को  २२२४

 बजे  जब  ८४  डाउन  रांच/-हावड़ा  एक्सप्रैस  रिया  जंक्शन  में  प्रवेश  कर  रही  चकरा  कपूर
 से  झरा  रहे  टाटानगर  जाते  हुए  एक  हल्के  इंजन  के  जो  गोमा  रिया  स्टेशन  में  ger  ही  था  पिछलें

 साग
 से  टकरा  इस  के  फलस्वरूप  २२  व्यक्तियों  को  मामूली  चोटें  xray

 श्रोलावाक्कोट  डिवीजन  में  ऊपरी  पुल

 9
 श्री  qo  राघवन  :

 २९:
 att  पोट्टेकाट्ट

 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  FERV—RY  में  दक्षिण  रेलवे  के  श्रोलावाक्कोट  डिवीजन  में  कितने  ऊपरी  पुल
 बनाये  जायेंगे

 ये  भारी  पूल  कहां  बनाये  जायेंगे  ।

 रेलवे  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें
 ०

 ब०  रा मार वामो  )  वर्ष  VERY FX  में
 दो  ऊपरी  पुल  बनाये  जाने  का  प्रस्ताव  था  लेकिन  क्योंकि  राज्य  सरकार  दोनों  कार्यों  के  लिए  पर्याप्त
 निधि  आवंटित  नहीं  कर  इस  वर्ष  तीखुर-मालप्पुरम  रोड  के  ०/१  मील  पर  केवल  एक  ही
 उल  का  निर्माण  किया  जायेगा  ॥

 कन्ट्रोल  सहकारी  बलों  का  वैज्ञानिक

 की
 छपा  ड

 रामदुलारी  सिन्हा  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 राज्यों  में  राज्य  केन्द्रीय  सहकारी  बैकों  के  वैज्ञानिक  की  योजना  के  अ्रन्तगंत

 तत  की  गई  है  ;

 प्रत्येक  राज्य  में  बैंकों  की  क्या  संख्या

 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  बैंकों का  विलय  किया  कौर

 प्रत्येक  राज्य में  अरब  तक  कितने  बैंकों  का  विलय  किया  गया  ?
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 लिखित  उत्तर १  १८८६

 सामुदायिक  दिवस  तथा  सहार  सदस्य  में  उपमंत्री  ब०  qo  तक  से

 उन  राज्यों  का  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  जहान  a  सवार  बेक  के  बेनिन  की

 योजना  ATE  की  गई  है  |

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  ROXR/e¥]

 महाराष्ट्र स  वायन  का  जाया  जाना

 R  3.  श्री  दे०  शि०  पाटिल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  क  कृपा  करेंग  कि

 पिछले  ६  महीनों  में  महाराष्ट्र  राज्य  से  बाहर  कितना  खाद्यान्न  भेजा  ग्रोवर

 यह  खाद्यान्न  कितने  राज्यों  को  भजा  गया ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (xt  Wo  स०  F&RR  से

 qeev Ts a तक  के  छः  महीनों में  महाराष्ट्र से  रेल  द्वारा  व्यापार  खाते पर  लगभग  ३१,०००

 टन  खाद्यान  का  निर्यात  किया  गया  ।  सड़क  द्वारा  भेज  गये  खाद्यान्न  के  अ्रावाड़  उपलब्ध  नहीं  हूं  ।

 खाद्यान्न  १२  राज्यों  को  a  दो  संघ  राज्य  क्षेत्रों  भक्त  गया |

 महाराष्ट्र  को  नीति  को  आवश्यक्ता

 QRS  श्री  (--  शि०  पाटिल  :  क्या  खाद्य  तथा  glare  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि

 महाराष्ट्र  में
 चौतनी  की  कुल  वार्षिक

 म्रावश्यकता  कितनी है  ;

 क्या  राज्य  में  चानी  की  कर्मा  ग्रोवर

 यि  तो  राज्य  को  चानो  का  पर्याप्त  संभरण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या  काम  उठाये  हैं  ?

 खाद्य  तथा  पद  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  म०  चोरी  को  कुल

 प्रा वश्य कता  का  कोई  ठीक  श्रीमान  नहीं  लगाया  गया  है  |

 रोक  (7)  राज्य  सरकार  यह  रही  है  कि  वर्तमान  ग्रभ्यंश  अ्रपर्याप्त  हैं  ।  उत्पादन  में

 कमी  के  कारण  वितरण  को  उपलब्धता  के  ग्र तू सार  समायोजित  करना  पड़ता
 है

 अर  फलस्वरूप

 जब  तक  उपलब्धता  अधिक  नहीं  इस  कमी  को  पुरा  करने  क॑  लिए  कुछ  नहीं  दिया  जा  सकता  |

 टेलीफोन  राजस्व

 ताने  क Aut  ह  कपा  करेंग  कि २२६५.  श्री  यशपाल  fag :
 कया

 डाक
 और  तार  मंत्री  यह  ब

 चार  प्रमुख  टे  nina  कलकत्ता प्रौढ़  प्रबल  में  १  १९६६४

 a  टेलीफोन  राजस्व  की  fad
 ्

 ्  काया  रोक

 इस  रकम को  शीघ्र  वसूल  करने  के  लिए  सरकार ने  कया  कदम  उठाये हैं  ?
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 Vaisakha

 1,  1886  (Saka)

 डाक  भर  तार  विभाग में  उप मन्त्री  :  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है

 9 VRATVERR  को  निम्नलिखित  रकम  बकाया  थी  :

 मद्रास  बम्बई  कलकत्ता  दिल्ली  कुल

 लाख  रुपयों  में )
 कप  Wo १  €१.€६  ३१३,०७०  CUBS ८

 इस  में  से  जो  रकम  १-१२-१९६३  को  छः  महीने  से  अधिक  समय  से  बकाया  थी  वह  निम्न

 प्रकार  हैं

 मद्रास  बम्बई  कलकत्ता  दल्ली  कुल

 अंकड़े  लाख  रुपयों  में )
 द  YY  oY  ११६. ६  १६७. ६

 )  गैर-सरकारी  ग्राहकों  के  बारे  में  हर  ठे लियोन  जिले  में  दोषी  व्यवसायों  के  विरुद्ध  बकाया

 रकम  की  स्थिति  की  समय  समय  पर  जांच  करने  के  लिए  बोर्ड  बनाये  गये  हैं--इनके  टेलीफोन  कनेक्शन

 बन्द  कर  दिये गये  हैं  ।  प्रदेशों  तेजी  से  रकम  वसूल  कर  प्रौढ़  जहां  आवश्यक  हो कानूनी  कार्यवाही  करने
 के  लिए विशेष  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  सरकारी  ग्राहकों  को  भी  बकार्था  बिलों  का  शी  घ्  भुगतान  करने  लिए

 याद  कराया  जाता  है  कौर  पदाधिकारी  उन  से  उचित  स्तर  पर  स्वयं  भी  मिलते  हैं  ।  ट ेलीफोन  जिलों  को

 यह  आदेश  दिये  गये  है ंकि  भूगतान  करने  पर  गैर-सरकारी  कौर  सरकारी  ग्राहकों  के  टेलीफोन  काटने

 में  कड़ाई  से  काम  लिया  जाये  |  कलकत्ता  अर  दिल्ली-जिलों  के  लिए  मुख्य  लेखापाल

 रियों  के  पद  बनाये  गये  हैं  कौर  पदाधिकारियों  को  हाल  में  ही  नियुक्त  किया  गया  हूं  ।

 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  पंजीकृत  दावे

 २२९६.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 वर्ष  १९६२  कौर  १९६३  में  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  मुख्य  गोरखपुर  में

 कितने  दावे  पंजीकृत  कराये  गये  कौर  इन  दावों  की  कुल  राशि  कितनी  है  ।

 कितने  दावों  ar  निपटारा  किया  जा  चूका  और

 दो  एक  छः  महीने  ak  तीन  महीने  से  लम्बी  पड़े  दावों  की  क्या

 संख्या है  ?

 रेलवे  मन्त्रालय में  उप मन्त्री  सें०  वें  ०  राम स्वामी )
 :  से  स्थिति  बताने  वाला

 एक  विवरण  संलग्न  है  |

 विवरण विवरण

 १९६२  में  १९६३  में

 ROE  RR,GVG (१)  पंजीकृत  दावों  की  संख्या

 \  २)  कुल  रकम  9X, Yo, Go  रु०  €६,५७४९,८1७०  Fo

 निबटाये  गये  दावों  की  संख्या  २६,५५९  २४,२२१

 लम्बित  मामले

 (१) दो  वर्षों  कोई  नहीं  कोई  नहीं

 (२)  एक वर्ष से  कोई  नहीं  कोई  नहीं

 ३७  पर्दे (२)  महीनों से

 (४)  तीन  महीनों  से  २६९  २२७
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 लिखित  उत्तर २१  qeey
 ब

 उत्तर  प्रदेश  में  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  के  लिए  मकान

 BV&e.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  डक  कौर  तार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पिछले  तीन  वर्षों  में  उत्तर  प्रदेश  में  डाक  कर्मचारियों  के  लिए  मकान  बनाने  के

 लिए  कितनी  रकम  मंजूर  की
 और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  वास्तव  में  कितनी  रकम  खर्च  की  ?

 डाक  शर  तार  विभाग  में  उप मन्त्री  :  वर्ष  १६६०-६१,  १६६१-६२

 और  १६६२-६३  में  उत्तर  प्रदेश  में  डाक  ग्रोवर  तार  कर्मचारियों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  क  लिये

 लगभग  13  &  लाख  रुपये  मंजूर  किये  गये  ।

 वर्ष  PERO EL, LEK L—GQ AT CREAR F १९६१-६२  १६६२-६२  में  इस  पर  वास्तव  में
 9.9

 रुपये  व्यय  हुए  ।

 डाक  तथा  तार  कर्मचारी

 Rea.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  डाक  प्रौढ़  तार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  !

 उत्तर  प्रदेश  सकील  में  ततीय  तथा  sae  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की

 कुल  संख्या कया

 इन  में  अनुसूचित  जातियों के  की  कुल  संख्या  कया

 डाक  तार  विभाग में  उप मन्त्री  :

 प्रथम  श्रेणी  ्र

 द्वितीय  श्रेणी  औ

 तटीय  श्रेणी  २२,००९

 दिपू

 प्रथम  श्रेणी

 द्वितीय  श्रेणी

 तृतीय  श्रेणी  २,२३२

 चतु यं  श्रेणी  %,O%k

 शीत  के  कारण  पशतूनों  की  मृत्यु

 २२६९.  श्री  galt  हंसना  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  चिड़ियाघर  में  जनवरी  मास में  शीत  के  कारण  अनेक

 mat  की  मृत्यू

 क्या
 उन  को  इस  कड़ी  सर्दी  से  बचाने  के  लिए  वहाँ  कोई  व्यवस्था  नहीं  तर

 यदि
 तो  भविष्य में  उन  को  बचाने के  लिये  क्या कदम  उठाये जा  रहे  हैं

 ?

 हँ  ge  419%
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 momar द  दय  दि खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  राम  gun  fag)  :  17.0  PEERY

 में  दिल्ली  के  चिड़ि  घर  में  शीत  स  किसी  भी  पक्षी  अथवा  पशु  की  मृत्यू  नहीं

 (q)  ai क  मोहन  में  प्गर्प्ी च्थ  प्रो  पक्षियों को  तीब्र  शीत  से  बचाने के  रए  जो  आवश्यक

 प्रबन्ध  fet  गये  हैं  उन  मं  कु  ब  ये  हैं  पक्षियों  के  जोनो ंथर  जिस् पा ज  की  गर्म  बिस्तर  के

 जिए  पुत्री  भोजन में  गेल  प्रो  शीर्ष पों के बच्चों को को  ढ़  के  हुए  स्थान  में  रखना  wife  |

 भविष्य  में भी  ऐस  उपाय किये  जायेंगे  ।

 बचा  याने

 २३००.  श्री  प्र०  र्०  चकता  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  उन  का  ध्यान  परता  पर  दिया  निरोध  रायल  सोसायटी के  डा०
 एच०  Fo

 बाइवाटर  भारत  में  बागबानों  के  बारे  में  दिये  गये  वक्तव्य  की  अर  प्रकृष्ट  किया  गया  है

 हार  किया क्या  यह  सच  है  कि  अकड़बाज़ों  में  पत्रकारों  के  साथ  बड़ा  दयनीय

 जाता  Q)

 भारत  में  पगुराएं  fara  दिर  ध  श्धितिनम  से  स्थिति  नें  कहां  सुधार  हुमा  है

 कौर

 वर्तमान  बूचड़खानों  में  झाधुतिक  कौर  मानिक  डंग  से  सुधार  करने  के  लिए  क्या

 उठाये  गये  हैं  श्रिया  उठाये  जायेंगे  ?

 खाद्य  कृषि मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ५  Ho  थामस )  :  )  हाँ  |

 देश  में
 ग्रधिकांश

 बचाने  काफी  पटले  बनाये  गये  थे  य्रौर  (=) fl gafau  बूचड़खानों  में

 ma  पुरुषों  को  धनिक  ढंग  से  रखने  शादी  की  सुविधायें  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।

 जून  sara  स्थानी  निकायों  द्वारा  चलाये  जति  पुश्रों पर चिदंधता थ  नृदेवता  fat  ध

 ‘fara  १६६०  के  sisal  के  म्रस्तगंत  स्थापित  किये  गये  परा  कल्याण  बोर्ड  का  एक  ० काय  सरकार  कं

 अथवा  किसी  स्थानी  प्राधिकार  को  या  किसी  व्यक्ति  की  बहीखातों  के  नमूनों  अथवा  उन
 के  संधारण

 या  परिसरों  के  वध  के  बारे में  परामरों दे देवा  है  जिस  aga  लिए  WAST क  अनावश्यक  कष्ट  न

 ।  बोर्ड  ने  खाने  के  लिए  मारे  गये  पत्थरों  पर  निद  यता  न  बरतने  के  सम  चे  प्रश्न  की  जांच  करने  के

 लिए  एक  उपसमिति  स्थापित  की  है  ।

 अरार  fae  मध्य  प्रद  पजाब  अर

 पश्चिम
 बंगाल  की  सरकारों ने  पती  तजती  पंचवर्षीय  TANT  बूचड़ घाना बरार पौर  सास  मिनटों

 के  पुकार  के  लिए  परज  ei  शामिल  की  हैं  ?  इन  Ta arat  पर  केन्द्रीय  सरकार  स  शत  प्रतिशत

 वर्ग  मिल  सकता  >  |

 राष्ट्रीय  area  समिति

 २३०१.  श्री  प्र०्  रं०  चक्रवर्ती  का  वाय  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  सर्कार  राष्ट्रीय  पशुधन  समिति का  विघटन  करते  का  फैसला  किया
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 ne in,  ण

 इस  समिति  द्वारा  जब  तक  Fa  गये  काम  के  लिये  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद्

 किस  चंद  तक  सीधे  जिम्मेदार  है  ;

 Far  राज्य  पर  पालन  निदेशालयों  को  निर्यात  के  लिये  पशु  खरीदने  के  अधिकार  दिये
 ै  और

 अखिल  भारत  फिर  रीजनल  पर  मेलों  का  आयोजन  कौन  करेगा  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्दा लय  में  राज्य-मन्त्री  Wo  स०  थामस

 (@)  झोर  ग्रसित  भारत  अर  रीजनल  पश  शोर  कुक्कुट  मेलों
 के

 प्राय  के  कार्य  की

 देख  भाल  भारतीय  कृषि  म्रतसन्धान  परिषद  करेगी  ।

 हां  ।

 पथ  टन

 ३०२.  श्री  प्र०  रं०  चक्रवातों  :  कया  परिवहन मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  अमरीका  में  विद्याथियों  के  लिये  यात्रा  को  बढ़ाने  के  लिये  महत्वपूर्ण

 यि  करने  श्री  जान  सी  ०  डॉलर  द्वारा  नई  दिल्ली  में  १३  फरवरी को  एक  संवाददाता  सम्मेलन  में

 च्युत  किये  गये  विचारों पर  विचार  किया  है

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  पर्यटकों  के  ara  में  मुख्य  कठिनाई  पर्याप्त  परिवहन

 साधन  भार  होटलों  की  कमी  है

 waite  एयरलाइनों की  अनुसूची  ने  बार  बार  परिवहन  करना  विदेशों  से  पर्यटकों

 के  ara  में  किस  हद  तक  भ्र ति रिक्त  कठिनाई  का  कारण  बना  है

 झपुविचा  के  इन  कारणों  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 परिवहन  मंत्रालय  में  नौवहन  मन्त्री  राज  श्री  जान  सी  ०

 इंगित  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  का  सरकार  को  पता

 कुछ
 हद  तक  यह  बात  सही  है  ।

 अन्तरीय  उड़ानों की  अनुसूची  में  परिवर्तन  नये  किस्म  के  विमान  लगाने  wie

 शुक या  दो  दुर्घटनायें  के  कारण  कुछ  विमान  बेकार  हो  जानें  के  कारण  करने  पड़े  यदि  बेड़े  में  काफी

 गुंजाइश है  तो  विमानों  की  कमी  से  इतना  फक  नहीं  पड़ता  लेकिन  इण्डियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन
 जिस  में  पहले  ही  कमी  इन  का  प्रीतम  इस्तेमाल  करना  पड़ता  है  ।

 होटलों  में  स्थान  सड़क  परिवहन  के  बारे  में  सुविधायें  बढाने  के  लिये  फौरन  कदम

 vara
 जा  रहे  जिन  स्थानों  पर  पेंट  श्रमिक  जानते  वहां  होटल  बनाने  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र

 में
 एक

 उपक्रम  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  परिवहन  का  काम  संभालने  के  लिये  भी  एक  समवार

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिस  के  लिये  यह  कारों  का  आयात  विमान  चलाने  के

 बाद  में  विमान  यातायात  में  काफी  सुधार  हुआ

 बंगलौर  हवाई  झण्डे  पर  तूफान  का  पता  लगाने  वाला  राडार

 २३०३.  श्री  धन  र्०  चक्रवर्ती  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या १२  PeQy  को  बंगलोर  हवाई  प्रति  पर  तुफान  का  पता  लगाने  वाला

 एक  राड़ार  लगाया  गया
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 (a)  दुकान  का  पता  लगाने  की  नपे  राडार की  क्या  क्षमता है  ;  कौर

 तृतीय  योजना  के  पन्त  तक  देश  में  कितने  राडार  स्टेशन  स्थापित  किये  जायेंगें  ?

 परिवहन  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  हों  |

 राडार  way  केन्द्र  के  arene  से  २१०  किलोमीटर  १५०

 पर  तुफान  का  पता  लगा  सकता  है  wie  उसकी  दिशा  कौर  गति  के  बारे  में  जानकारी

 दे  सकता  है  ।

 अब  तक  नौ  राडार  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  ;  ate  तीसरी  योजना  के  मस्त
 तक

 छः  भ्र ौर  राडार  स्थापित  किये  जाने  की  योजना  है  ।

 खाद्य  जोन

 २३०४.  श्री  महेश्वर  नायक  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  संघ  सरकार  को  वर्तमान  खाद्य  जोनों  को  समाप्त  करने  के  लिये  किसी  गैर-सरकारी

 प्राधिकरणों  से  कोई  प्रस्ताव  मिला  है  wear  उन्होंने  स्वयं  कोई  प्रस्ताव  बनाया  है  ;  अ्रोर

 क्या  वर्तमान  स्थिति  में  समूचे  देश  के  लिए  एक  ही  खाद्य  जोन  स्थापित  करने
 की

 संभावनाओं का  पता  लगाया  गया  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  श्र०  म०  :  mic  (a)

 चावल  शौर  धान  के  जोन  कु
 छ

 समय  से  रहे  हैं
 ।

 हाल  में  सरकार  को
 गह  जोन  भी  बनाने

 पड़े  जिसमें  एक  ज़ोन  से  दूसरे  में  गेहूं
 ate

 गेहूं  से
 बनी

 के  लाने  ले  जाने
 पर

 रोक  लगाई

 अन्य  खाद्यान्न  के  लिये  कोई  ज़ोन  नहीं  है  ।

 चावल  ज़ोन  के  चलते  रहने  के  विरुद्ध  समय  समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;  गेहूं  जोन

 बनाये  जाने  के  विरुद्ध  भी  अभ्यावेदन मिले  सरकार  ने  खाद्य  ज़ोन  समाप्त  की

 प्रतिक्रिया का  परीक्षण  किया  है  लेकिन  भ्  को  समाप्त करना  ठीक  नहीं  समझा  गया  ।

 दिल्ली में  सड़कें

 RRoX  श्री  महेश्वर  नायक
 क्या  परिवहन मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :,

 संघ  राज्य-क्षेत्र  दिल्ली  में  सड़कों  का  कुल  मील  योग  कितना  है

 कुल  कितने  मील  सड़क  का  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  विकास  किया  गया  है  ;  कौर

 समूची  सड़कों  के  संधारण  पर  कुल  वार्षिक  लागत  क्या  होती  है
 ?

 परिवहन  मंत्रालय  में  नौवहन  मन्त्री  राज  :  से  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  नमूने

 का  कोई निर्धारित स्तर  नहीं  है  ।  संघ  राज्य-क्षेत्र दिल्ली  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  प्रभार

 में  शहरी  क्षेत्र  को  छोड़  सड़कों  का  कुल  मील  योग  ११३०  है  ।  इन  सड़कों के  संधारण  पर

 होने  वाले  व्यय  में  हर  वर्ष  भिन्नता  होती  है  जो  ३७  लाख  रुपये  से  ४३  लाख  रुपये  तक  होता  है  ।
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 जंकशन

 २३०६.  श्री  Mo  प्र०  शर्मा  :  क्या  लंच  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  संच  है  कि  पटना  स्टेशन  के  निर्माण  का  कार्य  जो  १९६६४

 में  पुरा  होना  wat  तक  पुरा  नहीं  हो  पाया  है  ;  श्र

 यदि  तो  निर्माण-कायम  पूरा  करने  में
 कितना  समय

 लगेगा  शौर  विलम्ब  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  शाहनवाज़
 :  शौर  नहीं  |  पटना

 जंकशन  tea  का  पुर्ननिर्माण  नहीं  हो  रहा  है  लेकिन  उस  की  इमारत  में  कुछ  परिवर्तन  किया  जा

 रहा  है  जेसे  पुराने  नालीदार  लोहे  की  चादरों  वाले  प्रतीक्षालय  के  स्थान  पर  एक  पक्का  तृतीय  श्रेणी

 प्रती  क्ष/लय  एवं  aaa  कार्यालय  ait  रिटार्यारिंग  कक्ष  का  निर्माण  ।  तृतीय  श्रेणी  प्रतीक्षालय  पौर

 बुकिंग  कार्यालय  निर्माण  दिसम्बर  में  पूरा  हो  गया  था  wit  रिटार्यारिंग

 कक्षों
 का  निर्माण  39-9-F ERY  तक  पूरा  हो  जानेकी  संभावना  है  |

 उर्वरकों  का  स्टाक

 रे  Zo.
 sant  रामचन्द्र  इलाका  :

 sit  घुलेदवर  मोना  :

 कया  खाद्य  फ्री  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नंगल  श्रौर.रूरकेला  संयंत्रों  में  उबर कों  के  स्टाक  जमा  हो  गये  हैं  ;

 यदि  तो  उन  स्टारों  को  wore  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  सुलग  fag)  :  जो  नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 पोगो  रोसी  मनु  भाग  में  झाकस्सिक  श्रमिक

 २३०८.  श्री  Fo  चे  सोच  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहां  संच  हैं  कि  बड़ी  संख्या  में  आ्राकस्मिक  श्रमिकों  को  रेलवे  wares  द्वारा

 रेलवे  पर  राजखरस्वान-गु्ना  साखा  लाइन  पर  डो गो पोसी  अनुभाग  में  अघिकृत  वेतन-मान

 हाल
 ही

 में  दिये  गये  हैं
 क्या  यहं  भी  सही  है  कि  राजसरस्वान-चक्रधरपुर  तथा  बोड़  डा-रुकेगा  अनुभाग

 में  काम  करने  वाले  इसी  सेवा  कौर  अनुभव  वाले  आकस्मिक  श्रमिकों  को  seat  प्राधिकृत  वाले  वेतन

 मान  नहीं  दिये  गये  हैं  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  विषमता  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 रेलवे  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  दाह  नवाज़  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  हीं  नहीं  उठते  ।
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 गोगा  में  मंडावी  पुल

 २३०६.  श्री  यद्यपालासिह  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैकि  गोगना  में  मंडावी  पुल  पर  निर्माण  कांयं  में  विलम्ब  हों

 गया है  ;

 यदि  तो  इस  के  कया  कारण  हैं  ;  कौर

 इसको  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ?

 परिवहन  मन्त्रालय  में  नौवहन  मन्त्री  राज  से  (77)  मंडावी
 नदी

 के
 ऊपर

 पुल  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  की  छात तीन  करने  में  कोई  सामान्य  विलम्ब  नहीं  हुजरा  ।  यह  प्रस्ताव  जुलाई

 १९६२  में  गोगना प्र  शासन  से  प्राप्त  हुजरा  भारत  सरकार  ने  गोधरा  प्रशासन  को  स्थान

 डिजाइन  को  अन्तिम  रूप  देने  कौर  पुल  के  बारे  में  टैंडर  फोन  तैयार  करने  के  लिये  अपेक्षित  प्रविधिक

 सहायता  की  पेशकश  की  ।  इस  कारण  कि  जुलाई  १९६३  में  पहली  बार  भराये  काम  के  ३  टेंडर  उपयुक्त

 नहीं  पाये  अतः  काम  के  लिये  ठेका  देने  में  कुछ  विलम्ब  हुमा  गर्त  ट्र  मंगवाने  पड़े  भर

 वे  सितम्बर  G&R3  में  प्राप्त  हुए  ।  समुचित  छानबीन  के  sea  सब  से  कम  टेलर  देने  वाले  मैसेज

 पा योनि यर  इंजी  निर्धारित  हैदराबाद  को  १२  मान  १९६६४  को  काम  दे  गर्या  ।  पुल

 का  जिस  पर  WELLE  लाख  रुपये  व्यय  होने  का  अनुमान  अभी  आरम्भ  gars  मौर  इसके

 तीन  वर्षों  के  भ्रमर  पूरा हो  जाने  की  ग्रा शाहे है  ।

 Ferozabad  Station

 2310.  Shri  Ram  Sewak  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Railways  be

 pleased  to  state  the  rules  under  which  it  has  been  made  compulsory  that  delivery
 of  consignments  of  coal  at  Ferozabad  station  can  be  obtained  only  after  the

 Railway  Receipts  have  been  counter-signed  by  the  Tehsildar,  Ferozabad?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  5.0  है न  Rama-

 swWwamy):  No  such  rule  has  been  framed  by  the  Northern  Railway.  In

 terms  of  clause  5  of  the  U.P.  Coal  Control  Order,  1959,  however,  the  consignees
 of  coal  are  required  to  get  their  Railway  Receipts  countersigned  by  the  District

 Supply  Officer  before  effecting  delivery.  In  the  case  of  Ferozabad,  the  power
 to  countersign  the  Railway  Receipt  is  vested  with  the  Tehsildar  as  no  District

 Supply  Officer  is  posted  at  Ferozabad.

 Wagons  for  Sugarcane

 (Shri  Onkar  Lal  Berwa  :

 2311.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :
 Shri  Bade  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  sugarcane  is  produced  in  abundance  in  Lakhim-

 pur,  Sitamau,  Khairabad  and  Bhairan  districts  in  Uttar  Pradesh  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  wagons  allotted  for  sugarcane  of  these  districts

 an

 (c)  the  maximum  quantity  of  sugarcane  that  can  be  loaded  in  one  wagon

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food  and  Agriculture

 (Shri  A.  M.  Thomas)  :  (a)  to  (b).  The  information  is  being  collected  and  will

 be  laid  on  the  Table  of  the  Lok  Sabha.
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 asta  राजपथ

 २३१२ श्री  दलजीत  सिह  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 २६  फरवरी  १९६४  को  पंजाब  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजपथ  कितने  मील  थे  ;

 क्या  इस  योजना  के  अंतगर्त  प्राय  सड़कों  को  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 परिवहन  मंत्रालय  में  नौवहन  मंत्री  राज  :  yay  मील  |

 नहीं  ।

 खाद्य  विभाग  कैफेटेरिया  सहकारों  स्टोर  लिमिटेड

 २३१३.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  &  जनवरी  १९६६४  को  खाद्य  विभाग  कैफेटेरिया

 कारी  स्टोर  नई  दिल्ली  के  सेक्रेटरी  द्वारा  धन  गबन  रोक  अन्य  गन्दे  तरीकों  के  वि  भिन्न

 आरोपों  की  जांच  करने  के  लिये  एक  जांच  भ्रमणकारी  नियुक्त  किया  था  ;

 यदि  तो  इस  अ्रफसर  की  उपपत्तियां  क्या  हैं  ;  भारत

 इस  स्टोर  के  मंत्री  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कारवाई  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय
 में

 उप मन्त्री  ब०  Yo  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 १.  बम्बई  सहकारी  समितियां  १९२५,  जो  कि  दिल्ली  के  संघ

 क्षेत्र  में  भी  लागू  कर  दिया  गया  की  धारा  ४३  के  mata  €  १९६४  को

 खाद्य  विभाग  कैफेटेरिया  सहकारी  स्टोर  लिमिटेड  के  कार्यकरण  तथा  उसकी  वित्तीय

 स्थिति  की  जांच  का  area  दिया  गया  था  ।  निम्नलिखित  बातों  के  कारण  इस  जांच  का  आदेश

 दिया  गया  था  —_—

 स्टोर  के  लेखे  उचित  ढंग  से  नहीं  रखे  जा  रहे  थे  ;

 प्रबन्धक  समिति  शादी  के  चुनाव  के  प्रयोजनार्थ  स्टोर  की  सामान्य  बैठक

 को  प्रति  at  बुलाया  जाना  था  जो  कि
 गत

 अनेक  वर्षों  से  नहीं  बुलाई  गई

 थी ;

 ३०  qexe  को  समाप्त  होने  वाले  ad  सम्बन्धी  स्टोर  के

 परीक्षा  प्रतिवेदन  से  यह  पता  चला  कि  स्टोर  बहुत  शभ्रसन्तोषजनक  स्थिति
 में  है  ;  अगर

 स्टोर  का  कार्यकरण  दिन  प्रति  दिन  बिगड़ता  जा  रहा  था  तथा  प्रबन्धक  इस  के

 कार्यों  में  कोई  भी  दिलचस्पी  नहीं  ले  रहे  थे  ।

 जांच  अधिकारी  ने  १८-३-६४  को  अपना  प्रतिवेदन  दिया  ।  सोसायटी  के  कुछ
 कागजातों  तथा  रिकार्ड  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  जांच  अधिकारी  विस्तृत  रूप से
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 जांच  पड़ताल  नहीं  कर  सका  ।  अ्रपनी  उपपत्ति प्र ों  को  उपलब्ध  समग्री  के  आधार  पर

 तैयार  करते  हुए  वह  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  fe  qexXEe  के  बाद  से  उचित

 ढंग  पर  Ward  समिति  का  गठन  नहीं  लेखे  पुरे  तैयार  नहीं  किये  गये  सोसाइटी

 के  कु  छ  कागज़ात  तथा  रिका  उपलब्ध  नहीं  हुए  तथा  इसकी  वित्तीय  स्थिति  सुदृढ़  नहीं है
 ।

 जांच  अधिकरी  ने  लिखा  कि  स्टोर  की  इसक  सदस्यों  के  लिये  विशेष  रूप  से  तथा  सहकारी

 आन्दोलन  के  लिये  सामान्य  रूप  से  उपयोगिता  समाप्त  हो  गई  है  ate  उसने  सिफारिश  की  इसको

 समाप्त  कर  दिया  जाय  ।  इसके  ग्र तू सार  स्टोर  के  सभापति  को  q&-38-"¥  को  एक  दिखा ग्रो

 नोटिस  जारी  किया  गया  ।  स्टोर  के  सभापति  ने  २३-३-६४  को  दिल्ली  की  सहकारी  समितियों  के

 रजिस्ट्रार  को  एक  उत्तर  भेजा  जिसमें  ges  बातों  के  साथ  साथ  उन्होंने  यह  लिखा  कि  स्टोर  को  समाप्त

 करने  की  कार्यवाही  पर  उन्हें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  दिल्ली  प्रशासन  ने  २-४-६४  को  स्टोर  के

 समाप्त  करने  का  mee  जारी  कर  है  ।

 २.  जांच  ग्र धि कारी  के  प्रतिवेदन  में  धन  के  गबन  के  आरोप  क  सत्य  नहीं  पाया  गया  है  ।

 तथापि  सही  स्थिति  तब  पता  चलेगी  जब  कि
 कागजात  तथा  रिका  उपलब्ध  हो  जायेंगे  तथा  उनकी

 जांच  पड़ताल  हो  जायेगी  ।

 Delhi  Central  Cooperative  Stores  Ltd.,  Delhi

 4314.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Community
 Development  and  Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  has  been  misappropriation  of  66  tons  of
 steel  besides  gur  in  the  Delhi  Central  Co-operatives  Stores  Ltd.,  Delhi;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;

 (c)  whether  trere  is  any  land  in  the  possession  of  the  said  stores;  and

 (d)  if  so,  the  purpose  for  which  it  is  being  utilized  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  B.  S.  Murthy)  :  (a)  No  such  information  has  come
 to  the  notice  of  Delhi  Administration.

 (b)  Question  does  not  arise.

 (c)  Yes,  The  following  lands  are  in  the  possession  of  the  Delhi  State
 Central  Co-operative  Stores  Ltd.

 (¢)  An  area  of  41  Bighas  in  Village  Nangloi  Saidan  taken  on  lease  with
 effect  from  December,  1961  for  five  years  from  agriculturists.

 (it)  An  area  of  35-1  Bighas  in  Village  Nangloi  Saidan  taken  on  lease  in
 November,  1962  for  5  years  from  agriculturists.

 (at)  Land  measuring  127-6  Bi  ghas  in  Village  Satbari  purchased  in  July,
 1963  from  private  parties.

 (tv)  Lana  approximately  20,000  5  q.  Yds.  taken  on  rent  from  a  private
 firm  on  Rohtak  Road.

 (v)  Land  measuring
 Municipal  Com  mittee  in  Gole  Market  area.

 500  Sq.  Yds.  taken  on  rent  from  the  New  Delhi

 (d)  The  land  specified  at  serial  No.  (2)  is  being  utilised  for  running  a  Brick

 a  Brick  Kiln.  The  land  specified  at

 Kiln.  A  portion  of  land  at  serial  No.  (11)  (4°8  acres)  is  being  utilised  for  running
 Serial  No.  (117)  is  laying  un-used.  An

 application  has  been  moved  for  utilising  a  portion  of  it  (22  Bighas)  for  starting
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 a  Brick  Kiln.  The  land  specified  a  serial  No.  (iv)  is  being  used  for

 dumping  of  Coal  The  land  at  serial  No.  (v)  is  being  used  for  running  a

 coal  depot.

 Theft  of  Cement  Bags

 2315.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Railways  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an  enquiry  has  been  completed  into  the  theft
 of  100  cement  bags  requisitioned  for  doubling  the  Rawanjna  Dungar  Bridge
 and  Sawai  Madhopur  Railway  station  ;

 (b)  if  so,  whether  any  Railway  employee  is  involved  in  the  matter  and
 if  so,  who  is  he  ;  an

 (c)  the  action  taken  against  him ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Shah  Nawaz

 Khan)  :  (a)  The  case  is  still  under  police  investigation.

 During  the  course  of  investigation  the  police  suspected  Shri  A.  K.

 Bhomic,  Works  Inspector,  Western  Railway,  who  has  since  been  arrested.

 सहकारी  Sat

 २३१७.
 St  रामचन्द्र इलाका

 थी  घलेददर  सीना  :

 क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 GeRR—~E¥  में  राज्यवार  सहकारी  खेती  के  सम्बन्ध  में  कितनी  श्रीराम  परियोजनाएं

 स्थापित  की  गई  ;  फॉर

 F&Qv—G4h  में  राज्यवार  कितने  सहकारी  खेती  कक्ष  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  धन  सु०
 :  q&&R-

 ६४  में  अग्रिम  परियोजनाएं  स्थापित  की  गई  थीं  ।  राज्यवार  स्थिति  दर्शाने  वाला  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 ऋमांक  राज्य द  चुनी  गई  परियोजनाओं  की  संख्या

 १  श्रांत  प्रदेश  s  ्

 असम  a  रे

 म रे  बिहार  ध

 गुजरात

 जम्मू  तथा  काश्मीर
 कोई  नहीं

 केरल |  १२

 मध्य  प्रदेश  9

 ्
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 विवरण

 =  राज्य  चलो  गई  परियोजनाओं  की  संख्या

 द महाराष्ट्र

 १०  मसूर  य्

 ११  उड़ीसा

 वर  पंजाब  e  y

 १३  राजस्थान  .  9

 q¥  उत्तर  प्रदेश  e  १३

 १५  पश्चिम  बंगाल

 योग  ov

 *कोई  नई  भ्रमरी  परियोजना  नहीं  चुनी  गई  ।  तथापि  तीसरी  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  में

 चुनी  गई  afar  परियोजना तरों  में  संस्थाएं  स्थापित
 को  गई  थीं  ।

 दो  सहकारी  खंती  कक्ष  १६६४-६५  में  स्थापित  किये  जायेंगे  महा  राष्ट्र  तथा  पश्चिम

 बंगाल  में  ।

 कोइ्टावासला--बेलाडित्ला  परियोजना

 २३१८.
 S  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 att  धुलेदवर  मीना  :

 क्या  tad  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोट्टावासला-जे  ल्लाडिल्ला  परियोजना  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  श्री  तक  कितनी  प्रगति

 हुई  जिसे डी  ०
 बी

 ०
 के

 ०
 रेलवे  परियोजना  प्रशासन  द्वारा  बनाया  जा  रहा  है  ;  क ्र

 कब  तऊ  कोरापूत  में  ऊपर  के  पुलों  का  निर्माण  पूरा  हो  जाएगा  ?

 रेलवे  मन्त्रालय में  उप मन्त्री  सें  ०  दें  रास स्वामी  )
 :  १९६४  के  ग्रस्त  तंक

 प्र  प्रतिशत  |

 स्थिति  दर्शनी  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 कोरापुट  में  कोई  ऊपर  का  पुल  नहीं  है  ।  तथापि  कोरापुट  में  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ४३  पर

 एक  सड़क  का नीचे  का  पुल  जिसका  निर्माण  पुरा  हो  चुका  केवल  wet  लगाने  इस  कायें  में

 एक  सड़क  मोड़  का  प्रबन्ध  भी  करना  इसकी  Ro—-8—-4V  तक  होने  की  आशा  हैं  !

 इसके  अतिरिक्त  कोरापुट  राजस्व  जिले
 में  एक  सकता  ऊपरी  पुल  कौर  तीन  नीचे  के  पुल

 हैं  ।  उनकी  प्रगति  नीचे  दर्शाई  गई  है

 १.  जैसों  क  समीप  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  पर  उमरी  में  सड़क  का

 ऊपरी  पुल  |
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 लिखित  उत्तर १  guck  )

 ary के  लिये  सड़क  प्राधिका  रियों  का  अनुमोदन  अभी  प्राप्त  नहीं  हुमा  ।  34-FR-EK

 तक  इस  काम  के  पूर्ण  हो  जाने  की  प्राशि  है  ।

 २.  कोरापत-रामगाड़ा  सड़क  पर  सड़क  का  नीचे  का  पल

 पुल  का  निर्माण  पुरा  हो  चुका  केवल  गर्डर
 लगाने  सड़क  मोड़  का  काम

 ३०  १९६४  तक  पूरा  होने  की  प्रकाश  है

 ३.  कोरापुट-बोरी  गया  सड़क  पर  सड़क  का  नीचे  का  पल

 गोरों  को  छोड़  कर  पुल  का  निर्माण  १-५-६४  तक  पूरा  होने  की  झाशा  है  ASH

 का  मोड़  नहीं  होगा  ।

 ४.  निम्बिलोमुड़ा-हड़ापत  सड़क  पर  सड़क  FT  नीचे  का  पल

 रेलवे  प्रशासन  तथा  सड़क  प्राधिकारियों  के  बीच  इन  प्रस्तावों के के  सम्बन्ध में  बातचीत

 हो  रही  ३१-१२-६४  TH  यह  काम  पूरा  होने  की  आशा  है  ।

 गेर-सरकारी  विमान  समवाय

 २३१६.  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  उन  गेर-सरकारी  विमान  समवायों  के  हवाई  तथा  मैदानी  कोंचा  रियों  के

 साथ  किस  प्रकार व्यवहार  करने  का  विचार  जिनके  विमान  सरकार  के  द्वारा  खरीदे  जा  रहे  हैं  ;

 क्या  यहं  सच  है  कि  उन्होंने  सरकार  से  प्रार्थना  की  है  कि  असैनिक  उदयन

 भारतीय  विमान  बल  ait  इंडियन  एयरलाइन्स  कारपोरेशन  में  ले  लिया  जाए  कौर

 सरकार  का  इस  मामले  में  क्या  कारवाई  करने  का  विचार  है
 ?

 परिवहन  मन्त्रालय में  उप मन्त्री  मही उद्दीन  )  सरकार  ने  किसी

 सरकारी  विमान  समवाय  से  कोई  विमान  नहीं  खरीदा  |  तथापि  मास  दरभंगा  उड्डयन  के  दो  डकोटा

 विमान  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  द्वारा  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  १९६२  के  श्रन्तगंत  अक्तूबर  q&s  में

 लिये  गये  थे  ।  उसके  पश्चात  पश्चिम  बंगाल  के  मंत्री  ने  विमान  कर्मचारी  प्रतिरक्षा  मंत्रालय

 प्रतिरक्षा  उत्पादन  विभाग  ait  श्रम  मंत्रालय  से  प्रार्थना  की  कि  aaa  दरभंगा  err  के  कर्म चा  रियों

 को  भारतीय  विमान बल  शादी  में  लगाया  जाए  ।  तथापि  उनमें  से  कोई  भी  इस  योग्य  नहीं  है  कि

 उसे  भारतीय  विमान  बल  के  कमीशन  पदा  के  लिये  चना  जा  सके  क्योंकि

 उनकी  वायु  तथा  शिक्षा  सम्बन्धी  योग्यता  निर्धारित  स्तर  की  नहीं  ।  wea  पदों  पर  भरती  के  लिये

 | भी  सभी  व्यक्ति aaa  हैं

 पता  चला
 है  कि  दरभंगा  seas  विभाग  के  चार  पायलेट  wie  दो  रेडियो  अफ़सर

 कलिंग  एयरलाइन्स  कौर  एयरवेज  में  नियुक्त  हुए  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्टीय  राजपथ

 २३२०.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 ३१  1ER¥  को  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  मील  लम्बे  राष्ट्रीय
 राजपथ  थे

 इन  राजपथों  के  नाम  क्या  हैं

 4209
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 क्या  इस  योजना  के  श्रन्तर्गंत  wea  सड़कों  को  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 परिवहन  मंत्रालय  में  नौवहन  मन्त्री  राज  :  qvXy  मील  ॥

 इन  राष्ट्रीय  राजपथों  की  संख्या  ग्रोवर  मार्ग  ये  हैं

 राष्ट्रीय  राजपथ  साग

 संख्या

 र  ब  ना  बारह  तथा

 कलकत्ता  को  मिलाने  वाला  राजपथ  |

 थाना  तथा  बम्बई  को

 मिलाने  वाला  ।

 लखना
 ate  कन्या  कुमारी  को  मिलाने

 वाला  राजमार्ग  |

 ११  जयपुर  ate  बीकानेर  को  मिलाने  वाला  राज माग  ।

 र  बरेली  at  लखनऊ  को  मिलानेਂ  वाला  राजमार्ग  ॥

 RK  झांसी  wie  शिवपुरी  को  मिलाने  वाला  राजमार्ग  ।

 न  झांसी  ग्र  लंग ना डोन  को  मिलाने  वाला  राजाओं  |

 २७  इलाहाबाद  कौर  मेगावाट  को  मिलाने  वाला  राजमार्ग  |

 Vs  गोरखपुर  कौर  लखनऊ  को  मिलाने  वाला  ह. की राजमाग  |

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 उत्तर  प्रदेश  में  खण्ड  मुख्यालयों  म  तार  की  व्यवस्था

 aar  न्
 २३२१.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  कया  डाक  कौर  तार  मंत्री  यह  बत  |  कि  है  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खंड  मुख्यालयों  शर  थाना  स्थानों  में  तार  व्यवस्था  करने  का  विचार  है  ;

 उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  किलने  ate  किन  किन  स्थानों  पर  यह  व्यवस्था  प्रभी  तक  करनी

 शेष  ;  ग्रोवर

 FeECHEX  में  किन-किन  स्थानों  पर  तार  व्यवस्था  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 डाक  शौर  तार
 विभाग

 में
 उप सन् त्री  :

 जी  हां  ।

 ate  सूचना  संतान  विवरण  में  दी  गई  स  रखी  गई  ।  देखिये
 संख्या  एल०  ठी ०  WOxZ /Ev]
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 २१  q&ev¥  लिखित  उत्तर
 धयएल्एल्एएनल्एएशआ आशय

 Death  of  a  P.W.I.

 2322.  Shri  Surya  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  P.W.I.  was  shot  dead  by  dacoits  while  on

 duty  on  the  line  on  the  Central  Railway  between  Soni  and  Itehar  Railway
 Stations  on  Gwalior-Bhind  narrow  gauge  section  in  last  January;  and

 (b)whether  his  Ministry  has  announced  any  prize  for  the  arrest  of  dacoits

 living  or  dead?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Shahnawaz

 Khan)  ६  (a)  Yes.  The  incident,  however,  occurred  on  24-12-1963.

 (b)  No.  But  the  reward  of  Rs.  5,000/-  in  question  was  announced  by  the
 State  Government  of  Madhya  Pradesh  for  the  arrest  of  dacoits.

 Howrah  Express  Train

 2323.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Railways  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  9-Up  Howrah  Express  and  a  goods  train  narrowly  escaped
 a  collision  on  the  morning  of  the  17th  March,  1964  between  Najibabad  and
 Chandok  stations;

 (b)  whether  the  matter  has  been  inquired  into  and  if  so,  the  names  of  those
 that  have  been  found  guilty  ;  an

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  over  work  and  duties  after  fixed  hours  by
 guards  and  drivers  in  Moradabad  division  are  responsible  for  causing  such
 accidents  and  the  precautionary  measures  adopted  for  future  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Shahnawaz
 Khan)  :  (a)  On  17-3-1964,  a  goods  train  entered  the  block-section  Chandok-
 Muazzampur  Narain  on  the  Laksar-Najibabad  section  without  Authority  to
 proceed.  There  was  however,  no  likelihood  of  a  collision  between  the  goods
 train  and  9  Up  Doon  Express  as  the  latter  was  stopped  at  Muazzampur
 Narain  station  and  was  duly  protected  by  signals.

 ‘Their  report  is  under  scrutiny.
 (b)  The  matter  was  enquired  into  by  a  Committee  of  Railway  Officers.

 (c)  No.  }

 कछार  जिला  में  चोरी  एक्ट

 a ी  विश्राम  प्रसाद  :

 रण३४.८  श्री  यशपाल  fag  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्राम  सरकार  ने  कछार  में  चीनी  Hard  की  स्थापन  के  बारे  में  लाइसेंस  देने  के

 लिये  Feat  सरकार  से  प्रार्थना  की  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  मामलें  में  क्या  कारवाई  की  गई  है  ?

 खाय  तवा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  म०  :  जी  हां  ।  क़सम

 सरकार  ने  उद्योग  तथा  झ्रधघिनियम  के  अन्तर्गत  चीनी  फैक्टरी  स्थापित  क  *  ने

 का  लाइसेंस  देने  के  लिये  एक  ait  भेजी
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 श्री  विचाराधीन  है  प्रौढ़  शीघ्र  ही  निर्णय  किये  जाने  की  तराशा  ह  ।

 समस्तीपुर समदार  पर  ऊपर  का  पुल

 २३२५.  श्री  श्री  नारायण  दास  :  क्या  रेले  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उतर  पुर्व  रेलवे  पर  समस्तीपुर  रेलवे  सरकार  क्रासिंग  )  पर  एक  ऊपरी  पुल

 बनाने  के  प्रस्ताव  के  संबंध  में  बिहार  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है

 >
 क्या  sat  स्थान  पर  एक  ऊपरी  पैदल  पुल  बनाने  के  बारे  में  निर्णय  किया  जा  चुका

 5  ;  रोक

 यदि  हवा  तो  क्या  निगम  किया  गया  2?

 रेलवे  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  सें०  ०  :  समस्तीपुर  के  ऊपरी  पुल

 बनाने  के  लिये  क़सम  सरकार  की  कौर  से  कोई  प्रस्ताव  झ्र भी  तक  नहीं  श्राया  |

 ate  समस्तीपुर  स्टेशन  के  पूर्वी  किनारे  पर  समपार के  स्थान  पर  एक  पैदल

 ऊपरी  पुल  बनाने  का  प्रस्ताव  रेलवे  के  विचाराधीन  है  ।

 Money  Orders

 2326.
 JS  Shri  Vishram  Prasad  :

 Shri  Yashpal  Singh :

 Will  the  Minister  of  Posts  and  Telegraphs  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  Tahsil  Lalganj,  District  Azamgarh  (1.70.
 delivery  of  money-orders  is  delayed  and  the  postal  staff  charges  at  the  rate  of  1
 per  cent  on  each  money  order  and  on  non-payment  of  this  money,  the  money
 order  is  either  returned  or  paid  after  a  long  time  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  ordinary  letters  and  registered  letters.
 too  are  not  properly  delivered  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons
 therefor

 ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Department  of  Posts  &  Telegraphs
 (Shri  Bhagavati)  :  (a)  No,  Sir.  One  complaint  regarding  delay  in  pay-
 ment  of  Money  Orders  and  two  alleging  the  demand  of  illegal  gratification
 were  received  in  the  year  1963  but  the  allegations  could  not  be  established.

 (b)  No,  Sir.  Two  complaints  were  received  in  1963  but  were  found  to.
 be  groundless.

 (c)  Does  not  arise,

 चीनी  मिलें

 २३९७.  श्री
 हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  खाद्य  तथा  |  मंत्री  २५  १९६४  के  तारांकित

 मान
 सख्या  ३००  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (@)  क्या  ३०  १९६३  के  पश्चात  प्राप्त  चीनी  मिल  स्थापित  करने  के  लिये  are  हुईं
 अखियों  की  जांच  पूरी  हो  चुकी  है  ;  कौर
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 १  १८८६  लिखित  उत्तर

 क्या  उन  वरज़ीयों में  एक  नरसिंहपुर  जिलें  में  केरली  अर  दूसरी  मध्य  प्रदेश

 में  होशंगाबाद  जिले  से  मंजूर  की  गई
 a 45 +r ?

 खाद्य  तथा  छबि  मदिरालय में  राज्य  मन्त्री  न  म०  थामस )  अभी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 मकान  पुल

 २३२८.  श्री  फ्ल अलगे शन  FIT  रेलवे  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भास्कर  अरार  म  रादाबाद  के  बीच  मलान  पुल  की  ATX  सी ०  सी०  कपों  में  गईं रों

 के  लगाये  जाने  से  पूर्व  दरारें  गई  हैं  प्यार  ठेकेदारों  को  भुगतान  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  दोषयुक्त  कार्य  के  लिये  कौन  उत्तरदायी  है  झीर  क्या  इस  मामले  की

 जांच की  गई  है

 दरारों  की  मरम्मत  करने  पर  कितना  अधिक  व्यय  अरार

 क्या  अरब  पुल  यातायात  के  लिये  ठोक  समझा  जाता  हू
 ?

 रेल  सत्कार्य में  उप मन्त्री  से
 ०  वें  ०  :  से  मकान  नदी  पर

 एक  नया  पुल  बनाया  गया  है  गर  उत्तर  रेलवे  पर  मुरादाबाद-भास्कर के  बीच  के  नभग  को  दोहरा

 करने  के  संबंध  में  यातायात  के  लिये  खोल  दिया  गया  है  ।  कुएं  की  कुएं  की  मन  कौर  पुल
 का  ऊपर का  ढांचा  नवम्बर  १९६१  में  पुरा  YM  था  प्रकार  नवम्बर  १९६२  में  fay  भुगतान  कर

 दिया  गया  ।  कुए  को  कंक्रीट  की  मनों  में  दरारें  पायी  गई  बाद  में  जब  कि  पार  गये  जा  रहे  थे  ।

 चूंकि  दरारों  का  ढांचे  की  शक्ति  पर  बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ता  गर्डर  लगा  दिये गये  गौर

 पुल
 ४  नवम्बर  १९६३  से  माल  यातायात  के  लिये  खोल  दिया  इस

 रूम  पुल  के
 ऊपर  गति

 धीरे  धीरे  बढ़ा  कर  प्रति  घंटा  ४५  मील  तक  कर  दी  गई  है  ।  पयंवेक्षण  से  पता  चला  हैं  किਂ  पहलें

 वाली  दरारों  में  कोई  बढ़ती  नहीं  हुई  ।  दरारों  की  कोई  मरम्मत  की  गर्त  कोई  व्यय

 मरम्मत  पर  नहीं  किया  गया  ।  मत  जांच  की  भी  कोई  ऑ्रावश्यकता  नहीं  समझी  गई  ।  पूल  निर्धारित

 भार  उठाने  के  लिये  सुरक्षित  माना  जाता  है  ।

 बिहार  राज्य  को  सहायता

 २३२९.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  क्या  साम  कायिक  दीवार  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  यट  सच  ह  कि  बिहार  राज्य के  सकरी  क्षेत्र के  विकास  के  लिये  fat  गये  कल

 ऋण  झर  अथंसदायता की  राशि  गत  पांच  वर्षों  में  १६६०-६१ में  राबते कम  थी  अर  VEXE—Ko

 में  सबसे  अधिक  wit  यदि  तो  क्यों  ?

 क्या  FEXE—Ko  के  बाद  के  चार  वर्षों  में  उक्त  त  मदान  में इस  कभी के  लिये

 केद्रीय  सरकार  उत्तरदायी  है  अंयत्र  राज्य  सरकार ;  कार

 ala वधि  में  अत | इस  झ  मदान  में  यह  कमी  we  राज्यों  की  तुलना  में  कम  है  प्रिया  अधिक  ?
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 सामुदायिक  विकास तथा  सहकार  मन्त्रालय  में
 उप मन्त्री  ब०  सु»  aia) :

 पांच

 वर्षों  में  निम्नलिखित  केंद्रीय  रलायता  दी  गई  हैं

 रुपयों  मे ं)
 नाना

 हि  ! ६  रे १६५६-६०  १६६०-६१  YERI-RN  TERN  दि  FERR-RVY

 हँसी  9é  ७०
 न  ९६

 ३२.  0%@  ६८  ८०
 हि  ि

 qeXE- ६०  में  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  १६६०-६१  की  अपेक्षा  अ्रधिक  थी  क्योंकि

 में  अनुपूरक  कार्यक्रम  मंजूर  किया  गया  था  |

 भर  SN  eee  pee जप्त  | केन्द्रीय  सहायता की  राशि  इस  बात पर  नि  ी  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  वास्तव

 में  कितना  रुपया  व्यय  किया  गया  ह  ।

 )  sharia राज्यों  १६६०-६१  में  मंजूर  किये  गये  अनुदानों की  कुल  राशि  TEXE-—FO

 की  इर  राशि  की  अपेक्षा  कम  ह  ।

 निर्माण  भत्ता

 २३३०  श्री  Mo  रेलवे  मंत्री प  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  य  संच  है  कि  फरक्का  में  रेलवे  के  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सरकार  के  भग्य  विभागों

 द्वारा  श्याम  फ्री  रोजगार  पर  लगाये  गये  व  म ंचोरियों  को  निर्माण  भत्ता  दिया  जाता  जब  कि  रेलवे

 विभाग  द्वारा  ay  भत्ता  नहीं  दिया  जाता  ;  आर

 यदि  cf,  तो  इस  असमानता  के  क्या  कारण

 रेले  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  शाहनवाज़  अर  मामला  कभी  तक

 विचाराधीन  है  ।

 मालगाड़ी  का  पटरी  से  उतरना

 २३३१.  श्री  रामहरख  यादव  कया  रेलवे  मंत्री  यए  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ay  च  है  कि  उत्तर  रेलवे  पर  इलाहाबाद  से  ११४  किलोमीटर  दीमापुर

 शौर  चुनार  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  २८  १९६४  को  एक  मालगाड़ी  पटरी  से
 उतर  गई  थी

 यदि  टला  तो  दुर्घटना  के  ब्यौरे  कया  शरार

 उससे  कुल  कितनी  oft  हुई
 ?

 रेलवे  मंत्रालय  में  उप सन् त्री  सें०  वब०  राम स्वामी )  शौर  २८  मार्च

 VERY  को  लगभग  ५  बजकर  wy  सीनेट  पर  प्रातःकाल  को  जब  उत्तर  रेलवे  के

 सराय  सैक्शन
 पर  दानापुर  श्रीर  पहला  स्टेशनों

 के
 बीच  Vee  डाउन  मालगाड़ी  जा  रही  थी  तो

 —_—
 उसका  एक  वन  पटरी  से  उतर  गया  |

 en

 @¥rz  द्वारा  पुरोनिधान  की  गई  उपभोग ता  सहकारी  स्टोरों  की  योजना  के  लिये  दी  गई

 सहायता  इसमें  सम्मिलित  हैं  |

 केन्द्र  द्वारा
 पुरोनिधान

 की  गई  उपभोक्ता  स्टोरों  की  ग्राम दान  क्षेत्रों  मं  सवारी
 खेती  अझर ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उपभोक्ता  वस्तुओ ंके वितरण  के  लिये दी  गई  सहायता  इसमें  सम्मिलित है  ।
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 २१  9eey¥  लिखित  उत्तर
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 रेलवे  सम्पत्ति  को  लगभग  Yoo  रुपये  की  क्षति  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  ।

 कुकी  उत्पादन

 २३३२  श्री  दी०  Wo  शर्मा  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  पश्चिम  पाकिस्तान  में  कृषि  क्रान्ति  लाने  वे  लिये  कुछ  नगरी  की

 वैज्ञानिकों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  योजना  की  कौर  गया  है  जिससे  कि  प्राकृतिक  गेर  र  भूमिगत

 जल  के  पर्याप्त  निक्षेपों  का  अधिक  उपयोग  रासायनिक  उर्वरकों  का  staan  उपयोग

 खेती  की  रिक  अच्छी  विधियों  को  अपनाकर  श्रमिक  उपयुक्त  भूमि  पद्धति  द्वारा  aa  ce  से

 ३०  वर्षों  की  प्रबंधन  में  खाद्य  उत्पादन  को  दुगना  किया  जा  सकता  है  ;  झर

 कया  भारत
 के

 लिये  ऐसी  एक  योजना  बनाने  की  व्यवहार्यता  पर  विचार  किया  गया

 खाद्य  तथा  फ्री  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  राम  सुलग
 ः  शर

 पश्चिम  पाकिस्तान  में  कृषि  क्रान्ति  लाने  के  लिये  कुछ  अमरीकी  वैज्ञानिकों  द्वारा  मर्तबत  की  गई  एक

 योजना  के  बारे  में  समाचारपत्रों  में  कुछ  दिन  पटले  जो  समाचार  प्रकाशित  gat  था  ज्य्के  झिरीदार

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  पास  रोक  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  इसको  देखते  भारत  के  लिये

 ऐसी  एक  योजना  बनाने  की  व्यवहार्यता  श्रध्दा  व्यवहार्यता  पर  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।

 उपलब्ध  संसाधनों  के  द्वारा  ही  कृषि  उत्पादन  को  अधिक्तम  करने  के  दिये  तृतीय
 पंचवर्षीय  योजना  के  कार्यक्रम  के  अधीन  भारत  सरकार  पीले  ही  से  विभिन्न  उपाय  कर  रही  है  ।

 इस  कार्यक्रम  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  भूमिगत  जल  संचित्यों  का  af  उपयोग  में

 रासायनिक  उर्वरकों  का  अधिक  खेती  के  अधिक  अच्छे  तरी  coat  झर  अधिक  उपयुक्त

 भूमि  पद्धति  पर  जोर  देना  सम्मिलित  हैं  ।  खाद्यान्नों  तथा  अन्य  महत्वपूर्ण  फलों  के  लिये  कुछ

 चुने हुए
 क्षेत्रों

 में
 पैकेज  अथवा  गहन  खेती  कार्यक्रम  wos  गये  हैं  ।  फोर्ड  ad  तथा

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  श्रमरीका  की  वित्तीय  तथा  प्रविधिक  सहायता  से  चने  हुए  पंदरह

 जिलों  में  गन  कृषि  जिला  कार्यक्रम  भी  प्रारम्भ  किया  गया है  ।

 दिल्ली  में  स्कूटर  fra

 २३३३.  श्री
 यदा पाल  सिह

 :
 कया  परिवहन  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  Het  fora  के  श्रीकांत  ड्राइवरों  ने  भाड़ा  दिखाने

 वाले  मीटर  नहीं  लगाये  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  ak

 क्या  इस  सम्बन्ध में  रिक्शा  चालकों  को  कोई  अन्तिम  अदे दा  जारी  करने का  सरकार

 का  विचार है  ?

 परिवहन  मन्त्रालय
 में  नौवहन  मन्त्री  राज  :  हां  ।

 शर  .  दिल्ली
 में  मोटर-रिक्शों  में  भाड़े  के  मीटर  श्रनिवायं  रूप  से  लगाने  का

 met  बहुत  दिनों  से  दल्ली  प्रशासन  के  विचाराधीन है  ।  वास्तव  राज्य  परिवहन  प्राधिकार  ने
 में  ३०  १९६२

 को  यह  निर्णय  ले  लिया  था  कि  केवल  ऐसे  ही  नये  मोटर-रिक्शों के
 लिये  नई  परमिटें  दी  जायेंगी जिनमें  मंजूर  किये  गये  भाड़े  की  मीटर  लगे  हों  ।  ये  मीटर  पर्याप्त
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 संख्या में  उपलब्ध  नवदीं  हैं  ।  कुछ  व्यापारियों  ने  जिन्होंने  कुछ  qe  से  मीटर  ग्रा यात  द्वारा  मंगा

 रखे  इनके  लिये  बहुत  अधिक  मूल्य  लिया  जो  कि  ८००  रुपये  से  लेकर  १०००  रुपये

 प्रति  मोटर  तक  था  ।  उल्लिखित  fata  के  ल प्रबतन  को  राज्य  परिवहन

 दिल्ली ने  स्थगित  कर  दिया  ।

 हाल  ही  में  मिस  इन्टरनेशनल  इन्कार  मैन्क्स  बंगलौर  ने  एक  भाड़ा  मीटर

 भेजा  है  जिसका  मूल्य  लगभग  २५०  रुपये  इसे  दिल्ली  प्रशासन  ने  जांच  के  लिये  राष्ट्रीय

 भौतिक  नई  दिल्ली  को  भेज  दिया  है  ।  इसके  परीक्षण  खरा  उतरने  के

 बाद  कौर  इस  प्रकार  के  भाड़ा  मीटरों  के  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध  होने  दिल्ली  में

 Mechta  में  भाड़ा  मीटर  लगान  अभिवादन  कर  दिया  जायेगा  ।  इस  बीच  स्कूटर

 रिक्शा  ड्राइवरों  के  लिये  अपनी  गाड़ियों  में  मिलीमीटर  शभ्रनिवायं  कर  दिया  गया

 ष  ।  इन  मीटरों  पर  अंकित  मीलों  में  दूरी  के  अ्राधार  पर  वे  भाड़े  का  हिसाब  लगाते  हैं  ।

 उपयुक्त  किस्म  के  मिलीमीटर  के  ही  स्कूटर  रिक्शा  का  चलाना  मोटर  गाड़ी

 VEE  की  धारा  ११२  के  नवीन  दण्डनीय  है  ।

 Works  Branch  of  Southern  Railway

 2334.  Shri  Ram  Sewak  Yadav:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  number  of  Lashkars  working  in  temporary  capacity  in  the  Works
 Branch  of  the  Southern  Railway;

 (b)  when  these  lashkars  entered  into  employment  earliest  and  the  latest;

 (c)  whether  these  persons  are  being  granted  leave,  free  passes  and  medical
 facilities;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Shahnawaz

 Khan)  :  (a)  to  (d)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the

 table  of  the  Sabha.

 Suratgarh  Farm

 2335.  Shri  Ram  Sewak  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Food  and

 Agriculture  be  pleased  to  state

 (a)  the  expenditure  incurred  so  far  on  the  salaries  and  allowances  of  officers
 and  staff,  machines  and  seeds  in  the  Suratgarh  Farm  ;

 (b)  the  details  for  each  year  separately  ;  and

 (c)  the  income  that  accrued  from  the  Farm  so  far
 year-wise

 ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food &  Agriculture  (Dr.
 Ram  Subhag  Singh  :  (a)  to  (c)  A  statement  giving  the  required  informa-
 tion  is  attached.  [Placed  tn  the  Library  Please  see  No.

 tai  कन  चारी

 २३३६.  को  WAC  :  FIT  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  ऐसे  कोई  मामले  रेलवे  रेट्स  ट्रिब्यूनल  को  सौंपे  गये  हैं  जिनमें  &Ro  की  हडताल

 के  परिमामस्व  प  रेलवे  कर्मचारियों  को  नौकरी  से  हटा  दिया  गया  था  अथवा  बर्खास्त  दिया

 गमा  या ;
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 लिखित  उत्तर १  १८८६  )

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 कितने  मामलों  में  ट्रिब्यूनल  ने  अपनी  सिफ़ारिशों  की  हैं  ;

 क्या  महाप्रबंधक  रेलवे  बोड़े  द्वारा  किन्हीं  सिफारिशों  को  नामंजूर  कर  दिया  गयां

 हैं पौर  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  हार

 (=)  ay  मामलों  में  ट्रिब्यूनल  द्वारा  अपनी  सिफारिशों  को  कबਂ  अन्तिम रूप  दिये  जाने  की

 रेलवे  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  (at  शाहनवाज  af  |

 दो  ।

 एक  मामले  में  ट्रिब्यूनल  की  इस  सिफारिश  को  कि  नौकरी  से  निकाले  जाने

 को  रह  कर  दिया  जाये  प्रकार  सम्बन्धित  कमंचारी को  फिर  से  नौकरी  पर  लगाया  जायें

 रेलवे  धनबाद  ने  स्वीकार  नहीं  किया  क्योंकि  उनका  विचार  यह  or  कि  उस  मामले  में  नौकरी  का

 हटाया  जाना  उचित  था  ।

 शेष  ७  मामलों  में  से  तीन  मामले  न्याय  निर्णयाधीन  हैं  ।  ऐसी  सम्भावना  है  कि  शेष

 ४  मामलों
 में  ट्रिम नल  अपनी  सिफारिशों  को  ३०  १६६४  TH  अन्तिम  रूप दे  देगा  ।

 उड़ीसा  में  रैली  स्टेशन

 २३३७
 _  श्री  रामचन्द्र  उंलाका  :

 (sit  घुलेद्वर  सीना  :

 क्या  लव  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  ate  अवधि  में  उड़ीसा  में  नये  रेलवे  स्टेशनों  को

 जनाने  का  कोई  प्रस्ताव है  ;  नज

 यदि  तो  उसके क्या  ब्यौरे  हं पौर  जिन  स्थानों पर  वे  जायेंगे  उनके  नाम  क्या  क्या  हैं
 ?

 रेलवे  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  दाह्ंवाज़  :

 एक  विवरण  संलग्न है  ।

 विवरण

 नशे  रेलते नय  414.0  tc
 —— ~
 ठन  बनाये  जायेंगे तूतिया  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अ्रवधि  में

 निम्नलिखित ——

 स्टेशन  का  नास  wa  निर्माण  का  सैक दान
 mens

 हीरा कुड

 बारगढ़

 बारपाली

 डंगरीपालीਂ  सम्बलपुर--तितिलाग  ढ़

 खा लिया पाली

 लोकसभा

 SLY  4217
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 ह

 बांगुरकेला

 पड़वा

 बी जाग डा

 wafer  रोड

 तेल्लापद्र a)

 मारु बारा

 मालीगड़ा

 जेपोर

 हीदिया

 कुसुम

 कोटखाई  रोड

 लघु  बचत  आन्दोलन  के  ela  डाकखानों  में  जमा  रानी

 ose f  श्री  रामचन्द्र  उलाका :
 २३३८

 batt  घुलेदवर  मीना :

 क्या  डाक  कौर  तार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  wa  बचत  ग्रान्दोलन
 के  अधीन  ३१  १९६६४  तक  उड़ीसा  राज्य  के  विभिन्न  डाकखानों  में  कुल  कितनी

 धनराशि  जमा  हुई  है  ?

 डाक  शरीर  तार  विभाग  में  उपमंत्री  :  १  9843.0  से  लेकर

 ३१  qeQv  तक  उड़ीसा  के  सभी  डाकखानों  में  किये  गये  विभिन्न  विनियोजन ों

 में  जमा  की  गई  कुल  धनराशि  का  शुद्ध  योग  2,00,45, 9198  रुपये  है  शौर  ३१

 ger  तक  उड़ीसा  के  विभिन्न  डाकखानों  में  जमा  की  गई  धनराशि  की  कुल  शेष  राशि

 का  योग  95,193 58,884  रुपये  है  ।

 किसानों  को  ट्रैक्टरों  का  सम् भरण

 S  श्री  प्र०  चे  :
 २३३८.  Lat  stare  लाल  बैरवा  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सस्ती  सहायता  प्राप्त  दरों  पर  किसानों  को  ट्रैक्टरों  को  देने  की  कोई

 योजना  है  ;
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 २१  qeey  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  किस  सीमा
 तक  उसे  भ्रथंसहायता  दी  जायेगी ;  कौर

 इस  प्रयोजन  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  है

 atc  राज्यों  द्वारा  इसके  लिये  कितना  रुपया  दिया  जाना

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राम  सुलग  ऐसी  कोई

 योजना  तैयार  नहीं  की  गई  है  ।

 श्र  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 Delhi  and  New  Delhi  Railway  Stations

 Shrimati  Johraben  Chavda
 2340.

 |  Shrimati  Renuka  Barkataki  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  porters  working  at  Delhi  and  New  Delhi

 Railway  Stations  do  not  get  free  medical  facilities  in  Railway  Hospitals  ;

 (b)  whether  such  facilities  are  available  to  porters  in  other  parts  of  the

 country

 (c)  if  so,  why  these  facilities  are  not  available  to  them  in  Delhi;  and

 (d)  whether  Government  propose  to  provide  them  with  such  facilities ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Shahnawaz
 Khan)  :  (a)  No.

 (b)  Yes.  Licenced  porters  directly  licensed  by  the  Railway  Administra-
 tions  for  handling  passengers’  luggage  are  eligible  for  the  facility  of  free  medical
 treatment  in  out-patient  department  of  all  Railway  Hospitals,  including  those
 at  Delhi  and  New  Delhi.  Such  a  facility  is  available  only  to  themselves  and
 not  to  their  families.

 (c)  &  (d).  Do  not  arise.

 Accident  to  flying  club  Aircraft

 2341.
 Shri  Ram  Harkh  Yadav  :

 |  Shri  Onkar  Lal  Berwa

 Will  the  Minister  of  Transport  be.pleased  to  state  :

 (0)  whether  it  is  a  fact  that  a  two-engined  trainer  aircraft of  Bihar  Flying
 Club  crashed  near  Rani  Ghat  in  Patna  on  the  7th  April,  1964  ;

 (b)  if  so,  the  number  of  persons  killed  therein;  and

 (c)  the  cause  of  the  accident  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Transport  (Shri  Mohiuddin):
 (a)  to  (c).  A  single-engined  deHavilland  Chipmunk  aircraft  operated  by  the
 Bihar  Flying  Club  crashed  in  River  Ganges  near  Patna  on  the  7th  April,  1964.
 The  student  pilot,  who  was  the  sole  occupant  of  the  aircraft,  was  killed.  The

 accident  is  under  investigation.
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 Bhopal  Railway  Station

 Shrimati  Johraben  Chavda  :

 2342.  Shri  Dhuleshwar  Meena  :
 Shri  N.  R.  Laskar  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  period  that  has  lapsed  since  the  new  building  of  Bhopal  railway
 station  was  constructed  and  the  amount  spent  thereon  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  several  construction  defects  such  as  cr  a  cks  in
 walls  and  roof  of  crumbling  of  plaster  and  the  leakage  of  lavatory  water  into

 vegetarian  restaurant  have  been  noticed  during  the  period  of  two  years  ;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  against  the  persons  incharge  of  that  construction
 work  and  the  estimate  of  the  cost  of  repairs  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Shahnawaz

 Khan)  :  (a)  The  station  building  at  Bhopal  has  not  been  reconstructed  but
 additions  and  alterations  have  been  made  in  phases  as  per  statement  annexed.
 The  last  phase  was  completed  in  August,  1962.  The  total  estimated  cost  is

 Rs.  11-97  lakhs.

 (b)  No  constructional  defects  were  noticed  after  completion,  but  a  few

 shrinkage  cracks  were  noticed.

 (c)  The  shrinkage  cracks  were  not  attributed  to  constructional  ~
 defects

 and  as  such  no  staff  in-charge  of  the  work  were  found  responsible.  The  cost
 of  repairs  carried  out  is  approximately  Rs.  700/-.

 in t
 The  work  of  improvement  to  station  building  at  Bhopal  was  carried  out

 he  following  phases
 Phase  of  a  new  parcel  office,  circulating  area  etc.

 Cost  Rs.  3-5  lakhs.

 Phase  of  cover  over  platform,  foot-overbridge,  additions  &

 alterations  to  station  building  and  3rd  ८1855.  waiting  hall.

 Cost  Rs.  3:05  lakhs.

 Phase  &  alterations  to  the  existing  station  building,  provision
 of  RCC  roof,  extension  to  3rd  class  waiting  hall  etc.

 Cost  Rs.  3°65  lakhs.

 Phase  of  first  floor  over  the  newly  renovated  station  building

 including  provision  of  retiring  rooms,  Tourists  waiting  lounge
 etc.

 Cost  Rs.  ्  lakhs..

 Post  Offices

 *2343.
 _  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :

 ‘Shri  Shinre  :

 Will  the  Minister  of  Posts  and  Telegraphs  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  new  post  offices  proposed  to  be  opened  in  the  country
 during  1  964  and  the  number  out  of  them  to  be  opened  in  Uttar  Pradesh  ;

 d
 (b)  the  number  of  post  offices  out  of  these  to  be  opened  in  the  rural  areas;

 (c)  the  minimum  population  required  for  opening  a  post  office  in  a  village ?
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 १  १८८६  )  लिखित
 उत्तर

 The  Deputy  Minister  in  the  Department  of  Posts  and  Telegraphs

 (Shri  Bhagavati)  :  (a)  Targets  for  opening  of  post  of  es  are  fixed  according

 to  the  financial  and  not  Calendar  year.  The  numl  ner  of  post  offices  proposed

 to  be  opened  during  1964-65  is  as  follows

 (४)  In  the  country  4,052

 (22)  In  Uttar  Pradesh  450

 (b)  (2)  In  the  country

 (it)  In  Uttar  Pradesh  423

 (c)  It  is  not  the  population  factor  but  the  financial  limits  up-to  which  loss

 can  be  incurred,  under  certain  prescribed  conditions,  which  determine  the

 justification  for  opening  a  post  office  in  a  village.

 एयर  इंडिया  के  कर्मचारी

 (ait  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 RIAvy  श्रीमती रेणु  चक्रवातों  :

 स०  मो०  बनर्जी  :

 बया  परिवहन  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एयर-इंडिया  के  कर्मचारियों  के  लिये  ११६२-६३  कै  लिये

 एक  अतिरिक्त  महीने  का  वेतन  मंजूर  किया  मया

 यदि  at,  तो  क्या  यह  राशि  अझनुग्रहात  भूगतान  के  रूप  में  है  अथवा  अ्रभिलाभांश

 क्या  ag  वेतन  एयर-इंडिया  के  उन  सभी  क्यारियों  को  भी  दिया  जायेगा  जो  कि

 भारत  से  बाहर  काम  कर  रहे  हैं  रोक  जो  विमान  के  चालक्वृन्दों  में  अर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 परिवहन  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री
 :  से  भारत  सरकार  ने

 १९६२-६३  के  लिये  एयर-इंडिया  के  कर्मचारियों  को  निम्नलिखित  शर्तों  पर  एक  श्रनुग्रहात  तथा

 काय  पुरस्कार  देना  मंजूर  किया है

 (१).  भारत  में  ही  काय॑  करने  वाले  सभी  कर्मचारियों  को  उनके एक  महीने  के  वेतन

 जमा  महंगाई  भत्ता  के  बराबर  धनराशि  दी  नायेगी  परन्तु  किसी  भी  कमंचारी  को

 १,०००  रुपये  से  भ्रमित  नहीं  दिया  जायेगा  |

 (२)  विदेश  स्थित  कर्मचारियों  के  मामले  स्थानीय  स्थितियों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  जेसे
 कि

 स्थानीय  वेतन  क्रम  अथवा  विदेश  प्रत्येक  देश  के  लिये  स्थानीय

 मुद्रा  के  रूप  में  वैसी  ही  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  की  जानी  चाहिये  ।

 रवोलियर-भिण्ड  रेलवे  साइन

 २३४४५. श्री  हरि  विष्णु  कामत  व्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  विद्यमान  ग्वालियर-भिन््ड छोटी रैलवे लाइन छोटी  रेलवे  लाइन  के  स्थान  पर  बड़ी  रेलवे  लाइन

 बनाने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  कब
 ?
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 रेलवे  मंत्रालय  में  उपाधि  सें०  (a) ‘ur )
 डा

 ग्वालियर-भिन्न

 छोटो  रेलवे  लाइन  को  बड़ो  रेलवे  लाइन  के  रूप  में  बदलने  की  परियोजना रे  वें  की  त  तोय  पंचवर्षीय

 योजना  में  सम्मिलित  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  |

 दिल्ली में  गल  तप्त
 क

 देली
 फोन alt  काल्स

 RIE  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  कया  डाक  MIT तार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  इस  समस्या  स  ग्रसित  है  कि  दिल्लो  कौर  नई  दिल्लो  में  गलत  टेलीफोन

 नम्बर  मिल  जाते  हैं  प्रिया  गलत  टेलीफोन  कॉल्स  झा  जाती  कौर

 यदि  तो  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 डाक  शरीर  तार  विभाग  में  उप मन्त्री  भगवती ):  at  स  आशय  की  कुछ

 प्राप्त  हुई  हैं  जेसी  कि  इस  प्रकार  की  किलो  भो  टेलीफोन  पद्धति  में  होती  हैं  ।

 टेलीफोन सेवा  में  दोषों  को  कम  से  कम  करने
 के  लिये  निम्नलिखित  कार्यवाही  की

 जाती  रहो  हैः

 (2)  जिंन  दोषों  का  पता  लगता  है  उन्हं  तुरन्त

 (२)  उपकरण  का  नियमित  रूप  से
 से

 परोक्षण  करवा  ग्रोवर  सेवा  कीਂ  खूबियां-खरा  जियों

 को

 (3)  जो  दोष  पाये  जाते  हैं  उनके  लिये  विशेष  औपचारिक  कार्यवाही  करने  के  हेतु  उनका

 विधिपूर्वक  विश्लेषण

 (४)  पर्यवेक्षण  तथा  निरीक्षण  के  स्तर  को  सुधारने  के  लिये  संधारण
 कमं  चोरियों

 को  प्रशिक्षण  देना

 (५)  भारों  भार  ग्रोवर  संतुलन  को  दूर  करने  के  लिये  टेलीफोन  पद्धतियों  का  प्रसार  करना

 तथा  अतिरिक्त  उपकरणों  की  व्यवस्था

 (६)  नये  प्रक।र  के  उपकरण  के  प्रस्तावित  अधिष्ठापन  की  व्यवस्था  जिसमें  कि

 एसो  गड़बड़ियां  कम  star  इत्यादि  ।

 पंचायती  राज

 २३४७  श्री  द०  शि०  पाटिल  कया  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  में  SEQ  में
 प

 वायती  राज
 की  मूल  समस्याओं  पर

 जो  राष्ट्रीय  गोष्ठी  हुई  थो  उसको  मूख्य  सिफारिशें  क्या  शौर

 (@)  उन  सिफारिशों  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?
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 २१  १९६४  लिखित  उत्तर

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  APATHT  में  उप मन्त्र  ब०  qo  मृतिका  :  मुख्य

 सिफारिशें  यह  हैं  :--

 (१)  खंड  are  जिला  स्तरों  पर  पंचायती  राज  संस्थानों  को  स्वशासन  की

 यूनिटों  के  रूप  में  कायें  करना  चाहिये  ।  हालांकि  कभी  कभी  वे  अरन्य  यूनिटों  की

 एजेन्सियों के  रूप  में  भी  कायें  कर  सकती  हैं  परन्तु  यह  उनका  केवल  एक  हिरण  कायें

 होना  चाहिये  ।  इस  विचार  को  व्यावहारिक  रूप  देने  के  लिये  भारत  के  संविधान

 में  उपयुक्त  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  जिसमें  कि  यथासम्भव  स्पष्ट  रूप  से

 पंचायती  राज  संस्थानों  के  अपने  सम्बन्धित  स्तरों  पर  सरकारों  के  रूप  में  कृत्य

 निर्धारित  किये  जाये ं।

 (२)  नगरों  को  ब्र  ग्रामीण  स्थानीय  स्वशासन  के  कार्यकरण  में  प्रतीक  समन्वय  स्थापित

 किया  जाना  चाहिये  ।

 (3)  ग्राम  सभा  को  सं विहित  प्रतिष्ठान  दी  जानी  चाहिये  ate  पंचायत  को  समिति  के

 एजन्ट  तथा  सभा  को  कार्यकारी  संस्था  के  रूप  में  माना  जाना  चाहिये  |

 (a)  पहली  सिफारिश  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  ग्रामीण  नगरीय  सम्बन्ध  के  प्रश्न  का

 अध्ययन  करने  के  लिये  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त  को  गई  समिति  दूसरी  सिफारिश  की  जांच

 कर  रही  है  ।  जहां  तक  ग्रीम  सिफारिश  का  सम्बन्ध  ग्राम  सभा  को  संविहित  मान्यता  देने

 के  प्रश्न  पर  राज्य  सरकारों  से  समय  समय  पर  बातचीत  की  गई  है  ।  दस  अर्थात  ग्रां ध्

 ब्रासा  मध्य  महा  पं  उत्तर  प्रदेश  प्रौढ़  पश्चिम

 बंगाल  में  ग्राम  सभा  aa  भी  एक  संग्रहित  निकाय  है  ।  तीन  ग्रन्थ  राज्यों  अर्थात्  जम्मू  तथा

 मैसुर  ग्रोवर  में  भो  परिनियम  में  यह  व्यवस्था  है  कि  ग्राम  के  सभी  aes  निवासियों  की

 बैठकें  बुलायी

 खोज  काम

 caf  श्री  धुले: ब्र  मीना  :
 २

 att  रामचन्द्र उलाका  :

 कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :!

 क्या  १९६३-६४  में  उड़ीसा  में  कोई  बीज  फोन  खोले  गये  ;

 यदि  तो  उनके  ब्यौरे  क्या  कौर

 इस  अवधि  में  उक्त
 कथित

 प्रयोजन  के  लिये  राज्य  सरकार  को  कितनों  केन्द्रीय  सहायता

 दी  गई  है

 !

 खाद्य  कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री  | न्र ०  स०  :  से  (7)  भ्रपेक्षित

 जानकारी  उड़ीसा  सरकार  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  उनसे  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटलਂ  पर

 रख  दो  जायेगी
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 Finance  Bill  April  21,  1964

 दक्षिण-पुर्व  रेलवे  पर  स्टेशनों  का  विद्युतीकरण

 RIVE:
 श्री  घुलेइवर  मीता  :

 ‘Lat  रामचन्द्र  इलाका  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९६३-६४  में  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  पर  जिन  स्टेशनों  का  विद्युतीकरण  किया  गया

 उनके  नाम  क्या

 सरकार  ने  उन  पर  कुल  कितना  रुपया  व्यय  किया

 PEGV—EY  में  कौन  कौन  से  स्टेशनों  का  विद्युतीकरण  करने  का  प्रस्ताव है
 ?

 रेलवे  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  शाहनवाज़  :  से  (7).  एक  विवरण  संलग्न  हैप

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  टी ०  WKY /Ev]

 केन्द्रीय  पहाड़ी  बिकास  ats

 २३४५०.  श्री हेम  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  दिनांक  १६  १९६४  के

 अतारांकित प्रश्न  संख्या  R35  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  पहाड़ी  बिकास  ais  को  बनाने  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई

 उस  पर  राज्य  सरकारों  की  कया  प्रतिक्रिया है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री  राम  सुभम  तौर

 faa  राज्य-सरकारों  के  परामर्श  एक  केन्द्रीय  पहाड़ी  विकास  सलाहकार  समिति  स्थापित

 का  निणंय  किया  गया  है  जिसमें  कुछ  केन्द्रीय  सम्बन्धित  के  मुख्य  मंत्री  अथवा

 कुछ  सांसद-सदस्य  भ्र  कुछ  शासकीय  अधिकारी  तथा  Tahara  व्यक्ति  होंगे  ।

 समिति  की  पहली  बैठक  बहुत  शीघ्र  ही  बुलाई  जायेगी  ।

 अ्रधीनस्थ विधान  संबंधी  समिति

 COMMITTEE  ON  SUBORDINATE  LEGISLA11UN

 कार्यवाही  सारांश

 थी  कृष्णमूर्ति  राव  :  मैं  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  की  बैठकों

 से  के  कार्यवाही  सारांश  सभा-पटल  पर  हूं  ।

 तीसरा  प्रतिवेदन

 भी  gor  मति  राव
 :

 मैं  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  का  तोसरा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करता हूं  ।

 faa  विधेयक--जारी

 Finan  Bill-contd..

 अ्रव्यक्ष  महोदय :  अब  सभा  वित्त  विधेयक  के  खण्ड  ३४  पर  बिचार  करेगी  ।
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 १  १८८६

 वित्त
 विधेयक

 श्री  मुरारका  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  १४४  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  ह्विम्मर्तासहका  :
 मैं  अपने  संशोधन  संख्या  १८०  कौर  १८१  प्रस्तुत  करता  हूं  |

 श्री  मुरारका
 :  खंड  २३४  में  एक  नई  घारा  १४०-क  समाविष्ट  की  गई  है  ।  इसके  अनुसार  किसी

 व्यक्ति को  ट्रपति  ara  के  विवरण  देने  से  ३०  दिन  के  मस्दर  आयकर  की  राशि  जमा  हरम  पड़ेगी  ।

 ऐसा  न  करने  पर  उसे  ५० प्रतिशत तक  जुर्माना  देना  पड़ेगा  ।  मेरै  संशोधन  में  व्यवस्था की  गई  है  कि

 समय  पर  कर  की  राशि  जमा  न  करने  पर  ४५०  प्रतिशत तक  जुर्माना  लेने  के  बजाय  पहिले

 ६  महीनों तक  प्रतिशत कौर  उसके  बाद  १२  प्रतिशत के  हिसाब  से  दण्ड  के  रूप  में  ब्याज  वसूल
 किया  जाना  चाहिए  i  ऐसा  मैंने  इस  दृष्टि  से  किया  है  कि  कुछ  करदाताश्रों  को  पहिले  वर्ष  में

 हुई  हानि  के  मामले  निर्णय  के  लिये  पड़े  रहते  हैं  क्योंकि  आयकर  झ्र धि कारियों  द्वारा  उन्हें  हानि  की

 राशि पर  आ्रायकर में  छूट  नवदीं दी  जाती  है  ।  मंत्री  महोदय  को  लोगों  की  वास्तविक

 को  ध्यान  में  रख  कर  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  |

 श्री  हिम्मत सि हुका :  मैंने  संशोधन  में  अवधि  को  ३०  दिन से  बढ़ा  कर  ६०  दिन

 करने  का  सुझाव  दिया  है  |  करदाताओं  को  थोड़ी  रियासत  देना  आवश्यक  है  श्रम्यथा  बहुत  से  मा  दलों
 में  लोगों  को  बहुत  कठिनाई  उड़ानों  पड़गी  |

 श्री  मो०  रु०  मसानी  :  मैं  सर्वेक्षण  मुरारका  श्र  हिम्मतरसिंहका  के  संशोधनों  का

 समर्थन  करता हूं  ।  कभी  कभी  ईमानदार  जो  कर  देना  चाहते  कुछ  कठिनाइयां  a  जाने

 से  २०  दिन  के  yet  नहीं  दे  पाते  हैं  ।  मैं  प्रतिरोध  करता  हूं  कि  संशोधन  स्वीकार  किये  जाने

 चाहिएं  ।  यदि  संशोधन  वापिस  लिये  गये  तो  मैं  फिर  भी  इस  खण्ड  का  विरोध  करूंगा  ।

 वित्त  मन्त्री  ति०  स०  कृष्णमाचारी माननीय  सदस्यों  को  खण्ड  (३)  के  बारे  में  भ्र संतोष

 इस  खण्ड में  यह  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  कर  निर्धारण  के  ३०  दिन  के  भ्रन्दर  कर  की  राशि  जमा

 करानी  होगी  अ्रन्यथा  Yo  प्रतिशत तक  जुर्माना  करने  की  व्यवथा  की  गई  माननीय  सदस्यों  को

 यह  समझ  लेना  चाहिये कि  ५०  प्रतिशत  जुर्माने  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  गई  इस  से  यहँ

 सपष्ट है  कि  जुर्माना  इस  से  कम  ही  किया  मैं  माननीय  सदस्यों को  आ्राश्वासन  देता  हुं
 कि  जिन  व्यापारियों को  पहिले  वर्ष  हानि  उठानी  पडी  हो  उन  के  मामले में  अधिक  गौर  किया

 मैं  arent  अधिकारियों को  wae  जारी  करूंग  कि  न्याय  संगत  मामलों  में  जुर्माना  न  लिया
 जाये  मेरे  विचार  से  ब्याज  की  दर  निर्धारित  करना  सर्वथा  भ्रनावश्यक  है  ।

 अध्यक्ष महोदय  :  कया  संशोधन  मतदान के  लिए  सभा के  सामने  रखे

 श्री  मुरारका  :  मंत्री  महोदय  के  आश्वासन  को  दृष्टि में  रखते  हुए  मैं  अपना  संशोधन  वापिस

 लेना  चाहता  हूं  ।

 aft  हिम्मतिसिहका  :  मैं  भी  झपना  संशोधन वापिस  लेना  चाहता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  १४४,  १८०  शौर  १८१  सभा  की  अनुमति  से  वा  पिस  लिये  मये
 +

 Amendments  Nos.  144,180  and  181  were,  by  leave,  withdrawn.

 अध्यक्ष  महोदय  ऋत  प्रश्न यह  है

 खण्ड  ३४  विधेयक  का

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.
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 Finnce  1  Sa  Vaisakha  1,  1885  (Saka)

 खण्ड  ३४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  34  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  २५  से  ३८  विधेयक  में  जोड़  दिये
 गय

 Clauses  35  to  38  were  added  to  the  Bill.

 किया  गया

 Amendment  made.

 पृष्ठ  २३,  पंक्ति  ७  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये

 ‘“‘arbitrations  under  this  sub-section.

 Explanation.—In  this  sub-section,  valuer  means  a  valuer  appointed  under

 section  4  of  the  Estate  Duty  Act,  1953.”

 उपधारा  के  कश्नन्तगं  मध्यस्थ-निर्णय
 ।

 व्याख्या  :  इस  उपधारा  में  मूल निर्धारक  सेਂ  अभिप्राय  सम्पदा  शुल्क  अधिनियम  १९५३  की

 धारा  ४  के  अन्तर्गत  नियुक्त  मूल्य  निर्धारक  से  हैं  ”]  (५३)

 श्री  ति०  to

 अध्यक्ष  महोदय  : प्रश्न  यह  है
 :

 खण्ड  38,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  an  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  ३९,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  feat  गया  ।

 Clause  39,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 श्री  काशीराम  गुप्त  :  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  १६  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 पष्ठ  23  पंक्ति  g3——  percentਂ
 ”

 के  स्थान  पर

 percent  रखा  (%&).1

 मैं  अपना  संशोधन  संख्या  १७  भी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 थ्रो  मुरारका :  मैं  प्रगति  संशोधन  संख्या  gv  समग्र  १४७  प्रस्तुत

 शी  to  र०  घोष  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  १४८,  १४९  प्लोर  १५०  प्रस्तुत

 करता

 श्री  काशीराम  गुप्त  :  ग्रध्यक्ष  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  यह  खंड  इसलिये  रखा  है  कि  we

 दाता  नियमित  रूप  से  अपने  खाते  यह  मैं  स्वीकार  करता हूं  ।  किन्तु  बहुत सेਂ  छोटे  छोटे  करदाता

 ऐसे  होते हैं  जो  नियमित  रूप से  खाते  नहीं  रख  किन्तु  अपनी  राय  छिपाने  का  अभिप्राय भी

 नहीं  रखते  मेरा  पहला  संशोधन  इन्हीं  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  से  संबंधित  इस  संशोधन के
 सार  किसी  व्यक्ति  को  अपनी  शय  छिपाने  अथवा  गलत  ब्यौरा  देने  का  दोषी  तभी  माना  जाये  जब  कि

 उस  के  द्वारा  बतायी  गयी  are  कुछ  निर्धारित  ora  के  ८  ०  प्रतिशत से  कम  हो  ।
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 २१  q&a¥  वित्त  विधेयक
 नाव

 दूसर  त  तीन  के  श्रतुसार  यह  उपबन्ध  उन  करदाता ग्र ों  पर  लागू  नहीं  होना  चाहिये  जिन  की

 २०,०००  रुपये  से  कम  कुछ  खुदरा  व्यापारियों  जो  उचित  ढंग  से  अपने

 माल  के  खाते  नहीं  रख  सकते  के  मामले  में  अय  का  निर्धारण  करना  मुश्किल  उन  सेਂ  पहिले

 ही  एक  समान  द८  त  ग्राम  कर  लिया  जाता  उन  पर  Lo  प्रतिशत  वाली  बात  लागू  नहीं  होती  है  ।

 मैंने  इसी  दृष्टि  से  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  ।

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  मैं  खण्ड  ४०  का  विरोध  करता हूं  क्योंकि  अधिनियम  के

 खण्ड  में  धारा  २७१  मे ंसे  बूझ  कर ह  शब्द  निकालना  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  होगी  |  राय

 के  निर्धारण  के  बारे  में  प्रमाण  न  दे  सकने  पर  इमानदार  करदाताश्रों  को  बड़ी  कठिनाई  होगी  |  प्राय कर

 अधिकारियों  को  इतने  olen  अधिकार  देने  कोई  औचित्य  नहीं  वे  ara  निर्धारण  के  बारे  में

 अपनी  मनमानी  करेंगे  जिस  से  करदाताश्ों  को  बड़ी  मुसीबत  उठानी  इस  से  प्रशासन  में  भ्रष्टा

 चार  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता हूं  कि  वहं  इस  खण्ड  पर  पुनर्विचार

 किसी  करदाता  के  तभी  यह  बताने  के  लिये  कहा  कि  कया  ara  को  छिपाया  गया  जब  आयकर

 अधिकारी  ने  उस  के  विरुद्ध  शिकायत  की  हो  कि  राय  को  छिपाया  गया

 श्री  प्राय  कर  अधिनियम  में  करਂ  वर्ष  १९६१  में  त्यागी  समिति  तथा

 अन्य  अनेक  प्रतिवेदनों  के  आधार  पर  प्रवर  समिति  द्वारा  काफी  विचार  विमश  करने  के  बाद  रखे  गये

 थे  ।  अरब  प्रस्तुत  विधेयक  में  ये  शब्द  हटाने  का  मतलब  यह  होगा  कि  इस  बात  को  सिद्ध  करने  का  दायित्व

 करदाता पर  होगा  कि  राय  को  जानबूझ कर  नहीं  छिपाया  गया  ऐसा  न  कर  सकने  करदाता

 का  भारी  होगा  ।

 इस  प्रश्न  पर  देश  के  विभिन्न  उच्च न्यायालयों  द्वारा  विचार  किया  गया  बम्बई  उच्च  न्यायालय

 के  yaad  महा  न्यायाधिपति--वतंमान  शिक्षा  मंत्री--द्वारा  वह  १९४७  में  एक  मुकदमे  के  बारे  में

 दिये  गये  निर्देश  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  किसी  व्यक्ति  को  दोषी  सिद्ध  करने  का  दायित्व  प्रभी

 स्वत  यह  खंड न्यायसंगत  नहीं  कहा  जा  सकता |

 यह  सराहनीय  बात  है  कि  मंत्री  महोदय  करों  के  प्रपंचन  की  रोकथाम  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  किन्तु

 इस  प्रकार  के  सिद्धान्त  को  अपनाना  ग्रनुचित  क्योंकि  यह  प्राकृतिक  न्याय  तथा  विधि  शास्त्र

 के  सिद्धान्तों के  अनुकूल  नहीं  है  ।  मंत्री  महोदय  को  कर  वसूल करने  के  लिये  कुछ  दूसरे ठोस  उपाय
 अपनाने  चाहियें  |  नयी  यो  जना  के  अन्तर्गत  यह  साबित  करने  का  कि  अय  को  जान  बूझ
 कर  नहीं  छियाया  गया  कर  दाता  पर  डाल  दिया  गया  कारावास  का  दण्ड  आदेशात्मक  कर

 दिया  गया  कौर  gaara के  लिये  कम  से  कम छः  भास  के  कारावास  का  दंड  निर्धारित

 किया  गया  हैं

 हमें  न्यायालयों
 के  नीतियों  पर  पुरा  विश्वास  न्यायालय  बहुत  सोच  विचार  के  बाद  ही  किसी

 मामले  में  अरपना  निणंय  देते  सजा  कितनी  होनी  चाहिये  यह  निर्धारित  करना  न्यायालयों  का  काम

 ए  सरकार  को  कारावास  की  न्यूनतम  सीमा  निर्धारित  नहीं  करनी  चाहिये  थी  ate  इसे  प्रादेशिक

 नहीं  बनाना  चाहिये  यहं  सब  कुछ  निर्धारित  करना  न्यायालयों का  काम  कर  एकत्र करने  संबंधी

 स्टूडियों  को  दुर  करने  के  लिये  सरकार  को  इस  बात  का  ध्यान  रखाना  चाहिये  संविधान  के  अनुसार
 नागरिकों  को  जो  मूल  अधिकार  तथा  संरक्षण  प्राप्त  हैं  उन्हें  छीना  न  जाये  अन्यथा  जनता  का  सरकार  में

 विश्वास  नहीं  रहेगा
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 एक  श्रोता  हम  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने की  बात  कर  सट्टे हैं  दूसरी  झ्रोर  कर

 अधिकारियों  को  प्रस्तावित  व्यापक  अ्रधिकार  दे  कर  स्वयं  भ्रष्टाचार  को  बढ़ावा  दे  रहे  व्यापक

 अ्रघिकार  प्राप्त  होने  पर  प्राय  कर  अधिकारी  जो  कुछ  चाहें  कर  सकते  उन्हें  किसी  बात  का  डर

 नहीं  रहेगा  |  मंत्री  महोदय  को  विधेयक  तैयार  करते  समय  इस  पहलू  पर  भी  विचार  करना  चाहिये

 दण्ड  केवल  अ्रायकर  अ्रायुक्त  अलावा  उस  के  बराबर  के  अधिकारी  के  पराग्वे  से  दिया  जाना

 यदि  कोई  व्यक्ति  अपनी  कुल  ताय  को  राय  कर  ग्र धि कारी  द्वारा  अन्तिम  रूप  से  निर्धारित

 Od  प्रतिशत  से  कम  नहीं  बताता हैं  तो  उसे  दंड  नहीं  दिया  क्योंकि  इस  में  गलती

 भी  हें  सकती  हैं  पर  इस  के  लिए  करदाता  को  बिना  बात  दंड  देना  पड़ेगा  ।  प्राय कर  अधिकारी  भीं

 गलती कर  सकते  किन्तु  उन  के  लिए  कोई  दंड  की  व्यवस्था  नहीं  यदि  इन  अधिकारियों के

 लिये
 भी

 गलती  करने  के  लिये  दंड  की  व्यवस्था की  जाती  तो
 £०

 ताकत  से  कम  बताने  पर

 दण्ड  की  व्यवस्था  करना  न्यायसंगत था  ।

 श्री  न०  घोष  )
 :

 पहले  मैं  दण्ड  विधि  में  करਂ  (  डेली ब्रेट ली )  शब्दों

 के  हटाने के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहुंगा  |  wea  देशों  में  अपराधी  व्यक्ति के  दुराशय  पर  श्रीधर

 जोर  दिया  जाता  इन  शब्दों  को  हटाने  से  निर्दोष  व्यक्तियों  को  अपराध  का  आशय  न  होते  हुए  भी

 कड़ा  दण्ड  मिलने  की  संभावना  हो  सकती  है  ।

 मैं श्राप  को  इस  का  उदाहरण  देता  gi  यदि  निर्धारित  राशि दी  गई  राशि  से १  ०प्रतिशत  से  अधिक

 हूं  तो  इस  का  अर्थ  यह  हुसना कि  इस  व्यक्ति  ने  भ्र पनी  प्राय  को  छिपाया  एक  wa  मामले
 मान  लीजिये एक  व्यक्ति  प्रगति  प्राय  केवल  ५०००  रु०  दिखाता  आयकर  अधिकारी इस  राशि  में

 केवल  ६००  रु०  जोड़  देता  है  इस  प्रकार  ५,६००  रु०  की  निर्धारित करता  है

 यद्यपि  उस  व्यक्ति  की  ara  छिपाने  का  कोई  आशय  नहीं था  श्र  उस  ने  ऐसा  मूल  से

 फिर भी  वह  दण्ड  का  भागी  बन  मेरा  निवेदन  है  कि  माननीय  wat  इस  पर  विचार
 क्योंकि  इससे  बड़ा  मूल  परिवर्तन  झरा  इस  उपबन्ध से  आयकर  अधिकारियों की  शक्तियां

 जायेंगी  ।  कौर  भ्रष्टाचार को  बढ़ावा  मिलेगा  ।  कम  are  वाले  व्यक्ति  अरपना  हिसाब  किताब  ठीक

 प्रकार  नहीं  रख  सकते  गौर  इस  प्रकार  वे  कर  अ्रधिकारियों  द्वारा  सरलता  से  भ्रपराघी  ठहराये

 जा  सकते हैं  ।

 यह  सही  है  कि  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  ate  इस  प्रकार  के  नियमों  में  व्यक्ति  के  gras  को

 सिद्ध  करने  को  झ्रावश्यकता नहीं  होती  ।  परन्तु इन  मामलों  में  दण्ड  या  जुरमाना बहुत  मामूली

 होता है  ।  १९६४७  में  जबਂ  भारत  प्रतिरक्षा  का  मामला  प्रिवी  काउंसिल  में  गया  था  तो  उस  के

 ने  कहा  था  कि  जब  श्राप  ३  वर्ष  का  दण्ड  देते  हैं  तो  श्राप  यह  नहीं  कहू  सकते  कि  दुराशय  सिद्ध

 करना  नहीं  है  ।

 हम  सभी  करापवंचन  को  समाप्त  करना  हैं
 ।

 परन्तु  इसके  लिये  हमें  कानून  बनाने  में

 जल्दबाजी  से  काम  नद्दी  लेना  चाहिये  ।  इस  उपबन्ध को  रखना  सभ्यता  के  भ्र तु कूल  नहीं  होगा  ।:

 बूझ  करਂ  को  हटाया  नहीं  जाना  चाहिये  ।  यदि  हम  ऐसा  करेंगे  तो  हम  शीरानी

 में  कई  शताब्दियां  पिछड़  जायेंगे
 ।

 मैं  श्राद्या  करता  हूं
 कि

 मंत्री  महोदय  इस  पहलू

 विचार  करेंगे  ।
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 वित्त  विधेयक १  १८८६

 श्री To  नाम  गांवों हवा  नगर--मध्य  में  अपना  संशोधन  सख्या

 १८२ प्रस्तुत करता  हूं  ।

 में  पस  मानता  मित्र  श्र  मुरारका  को  इस  बात  से  सहमत ह  जान  बूझ  कर  शब्दों

 को  हटाया नहीं  जाना  चाहिये ।

 यदि  कोई  व्यक्ति  अपनी  प्राय  का  ब्यौरा  सर्दी  नहीं  देता  तो  क्या  हम  faa  कि  उसने

 अपनी  ara  जान  बुझ  कर  नहीं  छिपाई
 ?

 श्राप  छिपाना  उस  को  कहते  हैं  जब  के  दो  खनन

 में  mere हो  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  अपनी  राय  को  €०  प्रतिशत  से  कम  बताता  है  तो  यह  समझा  जायेगा

 कि  उसने  प्राय  छिपाई  है  ।  परन्तु  व्यावहारिक  जीवन  में  इस  १०  प्रतिशत  के  छोटे  से  अ्रत्तर

 को  विभिन्न  तरीकों  द्वारा  सरलता  से  हटाया  जा  सकता  है  ।

 मेरा  संशोधन  यह  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  अपनी  सराय  का  ब्यौरा  ६०  प्रतिशत  से  कम

 देता  हैं  केवल  तब  ही  यह  समझा  जायेगा  कि  उसने  अपनी  राय  छिपाई  है  ।

 भरी  नि०  चं०  writ  :  मैं  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  धारा  में

 बूझ  पै  शब्दों  को  हटाना  विधि  area  के  मल  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  होगा  |

 इस  घारा  में  यह ह  दिया  gar  है  कि  यदि  किसी  ध्यक्ति थ ने  अपनी  ara  के  विवरण  को  छिपाया

 झयवा  यदि  उस  फ  जान  बूझ  कर  अपनी  राय  का  गलत  ब्यौरा  दिया  तो  उसे  दण्ड  पिलेगा  ।

 सकें  लिये  दण्ड  बहुत  अधिक  रखा  गया  है  ।  खण्ड  के  अन्तर्गत  कर  की  ss  गुना  राशि  तंक

 दण्ड  दिया  जा  सकता  हैं  ।

 किसी  भी  area  को  दण्ड  देने  से  पहले  उस  का  दुराशय  सिद्ध  होना  चाहिये  ।  बुझ

 मी  दादों  से  दुराशय  का  अर्थ  निकलता  है  ।  इन  शब्दों  को  हटाना  उचित  नहीं  हैं  ।

 राय  के  ब्यौरे  बनानेਂ  के  अलग  अलग  ढंग  होते  हैं  ।  मान  लीजिये  कोई  व्यक्ति  अपनी  राय

 का  ब्यौरा  ईमानदारी  से  बता  कर  १०,०००  रु०  देता  है  ।  प्राय  कर  प्राधिकारी  कहता  है  मैं  इसे

 कर  YX, Xoo  रु०  करूंगा और  दिये  गये  ब्यौरे  को  स्वीकार  नहीं  करता  |  यह  एक  बड़ी  हद  तक

 अपने  भ्र पने  सोच  विचार  की  बात  है  ।  प्राय को  निर्धारण  करने का  कोई  निश्चित  हिसाब  नहीं है
 ।  तो

 क्या  यह  कहना  उचित  है  कि  क्यों  कि  ara  कर  अधिकारी ने  [०  समझ  से  ऐसा  कर  दिया  हैं  इस

 लिये  उस  व्यक्ति  को  डेढ़  गुना  दण्ड  देना  पड़ेगा
 ?

 यंह  विधिशास्त्र  के  सभी  शभ्राधारभूत
 सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  है  ।

 उसे  डेढ़  गुना  दण्ड  दे  रहे  हैं  जबकि  उसने  जान  बूझ  कर  कुछ  नहीं  किया  है
 ।  मेरा

 झाप  से  निवेदन  है  कि  श्राप  एक  व्यापारी  को  तब  तंक  दण्ड  नहीं  दे  सकते  जब  तक  यह  सिद्ध  न  हो

 जाये कि  उसने  जान  बूझ  कर  अपनी  are  को  छिपाया  है  ।

 खण्ड
 के  स्पष्टीकरण  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  यदि  दिखाई  गई  श्रेय

 ्र

 निर्धारित  ara  में  अन्तर  १०  प्रतिशत  है  तो  व्यक्ति  को  अपराधी  समझा  जायगा
 |  ऐसा  करना  उचित
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 नहीं  जबकि  इस  में  विवेक  की  काफी  संभावना  है  ।  जहां  wraacataatreat  को

 राय-निर्धारण  करने  में  बहुत  अधिक  विवेक  होगा  वहां  राय  के  क  में  ware  होना  निश्चित

 है  ।

 बूझ  करਂ  शब्दों
 को

 बड़े  सोच  विचार  के  बाद  रखा  गया  था  wie  ये  विधि  के  मूल

 सिद्धान्तों  के  अनुकूल  हैं  ।  इस  बात  का  भार  कि  मैं  अपराधी हूं  विभाग  पर  होना  चाहिये  न  कि  मुझ

 पर ।  इस  घारा के  इन  शब्दों के  हटाने  से  झ्रायकर  अधिकारियों में  भ्रष्टाचार  बढ़ने  की

 संभावना  है  |

 मेरा  निवेदन  है  कि  कर  लगाने  सम्बन्धी  यह  कानून  बहुत  उलझा  हुआ  है  इसे

 समझना  बड़ा  कठिन  है  ।  इ  से  लागू  करना  भी  कठिन  है  ।  व्यक्तियों  को  बिना  दोष  के  भ्र परा धी  ठहराना

 उचित  नहीं  है  ।

 श्री  मा द  रु०  मसानी  :  जैसाकि  श्री  चटर्जी  ने  बताया  यह  खण्ड  दैवी  न्याय  के

 सिद्धान्तों के  विरुद्ध  है  ।  यह  अनैतिक  है  ।  इस  से  बड़ा  भ्र न्याय  होगा  ।  लेखा  परीक्षक  प्रौढ़  पय  कर

 अधिकारी  की  अलग  अलग  रायें  हो  सकती  हैं  ।  बहुत  से  मामलों  में  लेखापरीक्षकों में  वापस  में  भी

 मतभेद  हो  सकता  है  ।  अधिकारी  सरलता  से  कह  सकता  है  कि  भ्रातृ  १०  प्रतिष्ठित से  अधिक  है  ।

 इस  से  अधिकारी  भ्रष्ट  हो  सकते  हैं  ।  व्यापारी  इस  डर  से  कि  कहीं  १०  प्रतिशत से  अधिक

 न  हो  जाये  अघिकारियों को  रिश्वत  देने  लगेंगे  ।  अधिकारी  व्यापारियों  पर  नाजायज़  दबाव  डालेंगे  |

 यदि  व्यापारी  बेईमान  हैं  तो  आयकर  शभ्रघिकारी  भी  बेईमान  हैं  ।  व्यापारी  के  लिये  यह  सिद्ध  करना

 कि  उसने  अ्रपनी  are  का  विवरण  देने  में  किसी  कपट  से  काम  नहीं  लिया  है  भ्रमणा  जान  बूझ  कर

 कोई  भूल  नहीं कि  बड़ा  कठिन  है  ।  यह  बात  wha  को  सिद्ध करना  चाहिये  ।  श्राप  we  बातें

 सिद्ध  कर  सकते  परन्तु  नकारात्मक  बात  को  सिद्ध  करना  बड़ा  कठिन  है  ।  गर्त  मेरा  निवेदन

 है  कि  बूझ  करਂ  शब्दों  को  नहीं  हटाया  जाना  चाहिये  कौर  यह  न्यायसंगत  होगा  |

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  जहां  तक  44,  बूझ  करਂ  शब्दों  का  सम्बन्ध  इन  के

 हटाने से  दक्षता  और  अ्रकमंण्यता जैसे  छोटे  अपराध  पूर्ण  बन  जायेंगे
 |

 कोई
 भी  व्यक्ति  इन  तीनों  बातों  के  कारण  शीरानी  aro  का  ब्यौरा  eo  प्रतिशत  से  कम  दे

 सकता है  ।  जान  बूझ  करਂ  शब्दों  को  कर  हम  ऐसा  अपराध  बना  रहे  हैं  जो

 वास्तव  में अपराध  नहीं है

 जहां  तक  €०  प्रतिशत  wr  प्रश्न  है  इसके  लिये  कोई  निश्चित  स्तर  नहीं  रखा

 जा  सकता  |  मेरे  माननीय  मित्रों  ने  कहा  कि  यदि  किसी  व्यक्ति  की  राय  Y,000  रु०

 है  तो  राय  कर  अधिकारी  उसे  ५६००  रु०  दिखा  सकता  है  ।  मैं  कहता  हूं  कि  अधिकारी

 को  ६००  रु०  झ्र धिक  बताने  की  झ्ावस्यकता  नहीं  हैं  उस  को  काम  केवल  Yoo  Fo

 ms  प्रा  अधिक  बताने  से  भी  चल  सकता  है  ।  इसमें  श्राप  कोई  भी  सीमा  रखें  फिर
 भी  कठिनाई  स्वस्य  होगी  ।  यदि  इस  सीमा  को  €०  प्रतिशत  से  घटा  कर  oY  प्रतिशत

 कर  दिया  जाये  at  कठिनाई  काफी  se  तक  दुर  हो  सकती  है
 ।

 किसी  भी  व्यक्ति के

 लिये  यह  सिद्ध  करना  कि  उसने  ara  का  ब्यौरा  देने  में  कपट  से  काम  नहीं  लिया  है
 श्र  यह  कि  दोनों  art  में  १०  प्रतिशत  से  अघिक  अन्तर  नहीं  बड़ा  कठिन  है  |

 इस  बात  का  नींद  कर  अधिकारी  को  करना  है  कि  व्यक्ति  कपटी  है  अथवा  नहीं  ।

 SCRZo  4230



 २१  १९६६४  वित्त  विधेयक

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  arr  कर  अधिकारी  बेईमान  हैं  ।  उनमें  से  अधिकांश  ईमानदार

 हैं  ।  इस  धारा  से  यह  भ्रामक  है  कि  राजस्व  में  कमी  न  पड़ने  ईमानदार  व्यक्ति  को  बचाया  जा

 सके  प्रेरित  कानून  को  ठीक  तरह  से  लागू
 किया

 जा
 सके  |

 मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  प्राय  कर  afratfeal at ac frat % ara को  कर  निर्धारण  के  मामले

 में  विवेक  की  भ्र सीमित  शक्तियां  नहीं  दी  जानी  चाहियें  ।  इस  से  भ्रष्टाचार  बढ़ेंगी  |  इस

 से  करदाताओं  को  बड़ी  परेशानी  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  मैं  छोटे  कर  दाताओं ौर

 बड़े  कर  दाताओं  में  भ्रातृ  नहीं  समझता  |  मेरे  लिये  सब  समान  हैं  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  को  यह  कहने  का

 अधिकार  है  कि  वह  ईमानदार  हैं  जब  तक  वह  प्रपराधी  सिद्ध  नहीं  होता  |

 श्री  मैं  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  ag  बूझ  शब्दों  को  न  हटाये  Lo

 प्रतिशत  के  स्थान  पर  9X  प्रतिशत  दिया  जाये  |

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  )  जिस  पृष्ठ  भूमि  में  इस  संशोधन  को  लाया  गया  है  हम

 ने  उस  की  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  एक  बहुत  बड़ी  राशि  का

 वचन  किया  जाता  है  ।  मैं  मानती  हूं  कि  वेतन  प्राप्त  कर्मचारी  जगं  ईमानदार  है
 ।

 सारे  व्यावसायिक

 लोग  ईमानदार  नहीं  हैं  ।  बड़े  बड़े  व्यापारी  कौर  बड़ी  कम्पनियां  पुरे  कर  का  भुगतान  नहीं  कर  रहे

 इन  बातों  को  देखते  हुए  कुछ  सदस्यों  ने  नैतिकता  कौर  विधिशास्त्र  का  जो  रन  उठाया  है  वह  नहीं
 उठता  ।

 नैतिकता  की  श्राप  में  बड़ी  बड़ी  अनैतिक  बातें  की  जाती  हैं  ।  मैं  मानती  हुं  कि  प्रशासन
 की  शक्तियां  बढ़ाने  से  भ्रष्टाचार  बढ़ेगा  ।  परन्तु  जब  तंक  पूरी  कर  प्रणाली को  समाप्त  नहीं  किया

 जायेगा se  चीज़  चलती  रहेगी  ।  हमें  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिये  कड़े  उपाय

 करने  श्राप  कर  अधिकारियों  की  शक्तियों  को  घटाना  नहीं  चाहिय े।

 बड़ी  कम्पनियां  लेखापरीक्षकों  की  सहायता  से  अपनी  ara  काफी  कम  दिखाती  हैं  शर

 कानून  से  बच  निकलती हैं
 |

 अतः  यह  खंड  बहुत  आवश्यक  मैं  तो  चाहती  हूं  कि  इसे  १००  प्रतिश्त

 कर  देना  चाहिये  ।  मैं  समझती  हं  कि  केवल  वकीलों  wrt  व्यापारियों  ने  ही  इस  का  विरोध  किया

 है  ।  साधारण  व्यक्तियों  के  feat  का  प्रतिनिधान  करने  वाले  सदस्यों  ने  इस  का  विरोध  नहीं  किया

 यदि  हम  प्रति  वह  २००  करोड़ रु०  अथवा  ३००  करोड़  रुपये  का  करापवंचन रोकना  चाहते  हैं

 तो  हमें  इस  उपबन्ध  को  स्वीकार  करना  पड़ेगा  ।

 श्री  रंगा  :  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  ने  कहा  कि  हमारे  समाज  में  भ्रष्ट  अघिकारी

 शर  बेईमान  कर  दाता  अ्रावश्यक  रूप  से  कौर  इसलिये  हमें  इन  भ्रष्ट  africa को

 कायिक  शक्तियां  देनी  चाहियें  ।  क्या  इस  बात  में  कोई  तरक  है  ?

 जब  सदन  में  निवारक  निरोध  शभ्रधिनियम  atc  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  पर  विचार  किया

 जा  रहा  था  तो  कम्यूनिस्ट  दल  के  सदस्यों  ने  उस  का  विरोध  किया  कौर  कहा  कि  सन्देह  का  लाभ

 प्रत्येक  नागरिक  को  मिलना  चाहिये  ।  राज  वे  ही  सदस्य  यह  कह  रहे  हैं  कि  भ्रष्ट  अधिकारियों  की

 शक्तियां  बढ़ा  देनी  चाहियें  |  ag  बिलकुल  निदेशक  कौर  भ्रनुचित  बात  है  ।

 श्राप  गीतों  करने  वाले  व्यापारी
 को

 दण्ड  देने  के  लिये  कुछ  भी  करें  परन्तु
 जो

 कुछ
 भी

 करें
 लोकात्मक  तरोके  से  करें  जिससे  कि  प्राकृतिक  न्याय  कौर  विधि  शास्त्र  को  ठस  न  पहुंचे  |  इस

 उपबन्ध  को  लाना  हमारे  संविधान  को  घात  पहुंचाने  के  बराबर  है  ।  निर्दोष  सिद्ध  करने  का  भार
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 व्यापारियों  के  कंधों  पर  नहीं  होना  चाहिये  ।  शर्त  मैं
 आशा  करता हूं  कि  वित्त  मंत्रो  इस  पर

 विचार  करेंगे  शरीर  इस  खंड  पर  सभा  में  विभिन्न  सदस्यों  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  में  से  किसी

 एक  को  स्वीकार  करेंगे  |

 डा०  मा  श्री ०  शरण  :  मैं  माननोय  वित्त  मंत्रो  को  इस  कानून  द्वारा  पिछले  कानन

 को  कमियों  को  दूर  करने  के  यत्न  को  सराहना  करता  हूं  ।  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  इससे  भ्रष्टाचार

 भटकेशरी  ग्रीक  रास्ते  खूल  जायेंगे  ।  इस  खंड  में  को  जाने  वालो  सारो  व्यवस्था  गलत है  ।  ऐसा

 समझा  जाता  है  कि  लोगों  में  श्राप  छिपाने  को  प्रवृत्ति  है  जिसे  समाप्त  करने  कें  लिये  कुछ  न  कुछ
 किया  जाना  चाहिये  ।

 इस  उपबन्ध  से  प्राधिकार  व्यापारियों  को  तंग  करेंगे  कौर  भ्रष्टाचार  को  बढ़ावा  मिलेगा  |

 इससे  बड़ो  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  जायगा  ।  गर्त  मेरा  विचार  है  कि  हमें  प्रत्येक  व्यक्ति  को  निर्दोष

 समझना  चाहिये  जब  तक  वह  अपराधों  सिद्ध  नहीं  हो  जाये  ।

 ये  विधि  को  सामान्य  बातें  हैं  ।  यदि  हम  इनको  उपेक्षा  करेंगे  तो  नई  नई  कठिनाइयां  उत्पन्न

 हो  जायेगा  जिनका  हम  इस  समय  सहो  अनुमान  नहीं  लगा  सकते  ।

 अतः  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  निवेदन  है  कि  खण्ड  को  अधिक  युक्तिसंगत

 बनाया  जाये  |

 डा०  सरोजिनी  महिला  :  हो  सकता  है  कि  देश  में  भारी  करापवबंचन  fra

 मान  होने  के  कारण  माननीय  वित्त  मात्रा  धारा  २७१  में  यह  संशोधन  लाने  के  लिये  मजबूर

 हुए  हों  ।  परन्तु  हमें  इससे  उत्पन्न  होने  वाले  परिणामों  को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।

 करਂ  शब्दों  के  हटा  दिये  जाने  से  सिद्ध  करने  का  भार  करदाता  पर  जोकि  प्राकृतिक  न्याय

 के  सिद्धान्तों  के  वह  2  है  ।  उसको  भवनों  प्रवीणता  सिद्ध  करने  का  अधिकार  दिया  जाना  चाहिये  ।

 इसके  साथ  साथ  धारा  २७७  का  भो  संशोधन  किया  जा  रहा  है  कौर  साधारण  कारावास  के  स्थान

 पर  कठोर  कारावास  शब्द  रखे  जा  रहे  हैं  ।  इसके  बडे  खराब  परिणाम  होंगे  छत  माननीय  वित्त

 मंत्रो  को  खण्ड
 ४०  पर  फिर  से  विचार  करना  चाहिये  ।  हम  यह  नहीं  मान  सकते  कि  प्रत्येक  प्राय-कर

 अधिकारों  ईमानदार  है  ।  शर्त  कार्यपालिका  को  जुर्माना  करने  को  अन्तिम  शक्तियां  दिये  जाने

 से  उन
 के  दुरुपयोग  किये  जाने  का  भ  है  ।  करदाता  को  इसका  शिकार  नहीं  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 भारतਂ  में  साक्षरता  बहुत  कम  है  ।  ऐसो  स्थिति में  करदाता  को  बाद  में  अपनो  राय  के

 ठोक  करने  क  ऋतुमति  होना  चाहिये  और  राय-कर  अधिकारी  का  निर्णय  अन्तिम  नहीं  होना

 चाहिये  ।  यादि  उस  राशि  में  से  मूल्य  हस  राशि  घटा  दो  जातों  है  तो  राय-कर

 अधिकारों  के  लिये  wer  को  १०  प्रतिशत  बढ़ाना  कठिन  काम  नहीं  होगा  क्योंकि  विभिन्न

 परीक्षकों  के  निर्धारण  में  भ्रातृ  हो  सकता  है  ।  प्रस्तावित  सोमा  अधिक  नहीं है
 ।.  मेरा

 निवेदन  हैं  कि  माननीय  मंत्रो  जानबूझ  करਂ  शब्द  निकालने  के  अपने  निर्णय  पर  फिर  से  विचार

 श्री  ति०  त०  कुश्णमसाचारों  काफी  माननीय  सदस्यों  ने  इस  खण्ड  का  विरोध  किया  है

 ग्रोवर  उनको  मुख्य  aha  प  शब्दों  के  बारे  में  है  ।  सिद्धि  भार  प्राय  कर  अधिकारों

 पर  होने  से  कर  aga  करने  में  बाधा  उत्पन्न  होतो  है  ।  वित्त
 विधेयक

 यह  ध्यान  में  रख  कर  बनाया
 उार  कर  सपना गद

 है  कि  कर  ठोक  प्रकार aga  किया  जा  सके  वही  क  का  WIT  नहों  सके  ।  बहुत  अधिक
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 राशि  का  अपवंचन  किया  जाता  है  ।  हमारे  पास  जो  आंकड़े  हैं  वे  बहुत  कम  हैं  ।  प्राय-कर  afir-

 निगम  पर  अमल  करवाना  आसान  काम  नहीं  हैं  ।  वास्तव  करਂ  शब्द  राय-कर

 कारी  द्वारा  जुर्माना  किये  जाने  में  बावर  हैं  ।  मूल्य हास  राशि  के  बारे  में  यह  कहा  जाता  है  कि

 प्रत्येक  लेखापरीक्षक  के  निर्धारण में  अन्तर हो  सकता  है  ।  यह  वास्तविक  भूल  है  ।  यदि
 यह  प्रस्तावित

 सीमा  से  अ्रधिफ  भो  तब  भ  यह  एक  वास्तविक  भूल  है  ।  १०  प्रतिशत  कीਂ  सीमा  लिपिक  तथा

 अन्य  भूलों  के  बचाव  के  लिये  रख गई  है  ।  हमारा  उद्देश्य  किसी  को  दोषी  ठहराने  तथा

 उसे  जेल  भेजने  का  नहीं है  ।  वें  भ्र पना  मामला  रात  में  न्यायालय तक  ले  जा  सकते  हैं  ।  हम

 वत  मान  अंय-कर  न्यायाधिकरण  का-स्थान  ऊंचा  करने  तथा  इस  न्यायपालिका  के  क्षेत्राधिकार  में

 लाने  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं  ताकि  किसी  के  साथ  न्याय  न  हो  सके  ।  लोगों  को  प्राय-कर

 कारियों  के  मनमाने  निर्णय  से  संरक्षण  देने  के  लिये  उन्हें  श्रपीलोय  न्यायालयों  में  झपता  मामला

 ले  जाने  को  अनुमति है  ।  * जानबूझ  करਂ  शब्द  का  धारा  २७७  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यदि

 धारा  २७१  स  यह  शब्द  निकाला  नहीं  जाता  है  तो  इस  समूचे  खण्ड  को  रखने  का  कोई  औचित्य

 ही  नहीं  हैं  ।

 यहां  पर  अमरीका  का  उदाहरण  दिया  गया  है  ।
 वहां  पर  कराधान  को न्यायशास्त्र  के  सामान्य

 सिद्धान्तों के  va  समझा  जाता है  ।  वास्तव में  कर  का  अरथ  धन  छीनना है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति

 किसी  कर  को  चुनौती  ear  है  तो  हम  अमरीकी  सिद्धान्त  की  शरण  लेंगे  ।  जहां  तक  करों

 को  वसूल  करने  का  सम्बन्ध  न्यायशास्त्र  के  सामान्य  सिद्धान्त  इस  कारण  महत्वहीन  हो  जाते

 हैं  कि
 जो  भी  कतपवंचन  करता  वह  एक  बहुत  बड़ो  सामाजिक  बुराई  करता  है  कौर  अन्य  लोगों

 थर  बहुत  भारी  बोझ  डालता  हैं  ।  यदि  आगामी  दो  या  तीन  वर्षों  में  सरकार  प्रत्यक्ष  कर  के  रूप  में

 १०००  करोड़  रु०  वसूल  करने में  सफल  हो  जाती  तो  उपस्थित  नाय  तथा  निगमों पर  कर
 कम  कर  दिये  जायेंगे  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  यहाँ  है  कि  हम  अधिक  कर  वसूल  कर  सकें  ताकि

 ईमानदार  करदाताश्रों  को  प्रतीक  समय  तक  अधिक  कर  न  देना  पड़े  ।

 यह  सभा  इस  बात  को  बरदाश्त  नहीं  करेगी  कि  लोगों  को  करापबंचन  करने  दिया  जाये  ।

 यदि  न्यायशास्त्र  के  मूल  सिद्धान्त  कर  age  करने  के  लिये  प्रयोग  में  लाये  तो  कर  aga

 करना  असंभव  होगा  ।  श्रवण-कर  अ्रधिकारो  के  लिये  प्रत्येक  मामले  में  दोष  सिद्ध  करना  बहुत

 कठिन  होगा  |  इसलिये  1.0  शब्द  निकालना  बहुत  जरूरी  अन्यथा  समूची  कराधान

 योजना  का  कोई  धर्य  हो  नहीं  है  ।  इसका  धारा  २७७  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  हो  सकता  है  कि

 कोई  मजिस्ट्रेट  किसी  दोषी  व्यक्ति  को  छोड़  दे  ।  त  ऐसो  स्थिति  &  बचने  के  लिये  हम

 वास  को  श्रनिवायं  ठहरा  रहे  हैं  ।

 अ्रायकर  अधिनियम  की  धारा  २७१  की  प्रस्तावित  व्यवस्था  में  हालांकि  ६०  प्रतिशत  का

 उपबन्ध  उचित  है  फिर  भी  मैं  श्री  काशी  राम  गुप्त  का  संशोधन  संख्या  १६  मानने  के  लिये  तैयार

 जिसका  अभिप्राय  eo  प्रतिशत  के  स्थान  पर  ८०  प्रतिशत  करना  हैं  ।  इसके  मैं

 अन्य  कोई  छूट  देने
 की

 स्थिति  में  नहीं  हूं
 ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  पृष्ठ  २३,  पंक्ति  १३,

 percentਂ  प्रतिशतਂ ]  के  स्थान  पर  percentਂ

 रखा  जाये  ।  (28)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 The  motion  was  adopted.

 सहोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १७  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ।

 Amendment  No.  17  was  put  and  negatived.

 संशोधन  संख्या  2VY;  १४७  से  gXo  तथा  १८२  सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लिए  गए  ।

 Amendment  Nos.  145  147  to  150  and  182  were.  by  leave  withdraws

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  ४०,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  श्री  बने  0.0

 लोक-सभा  मत  विभाजन  FAT  |

 Lok  Sabha  divided  :

 विपक्ष  में  २४ पक्ष  में  €२;

 Ayes  92;Noes  24

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  ४०,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।
 ause  40,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 महोदय  पीठासीन

 Mr.  DeEpuTy  SPEAKAR  in  the  chatr

 खण्ड  ४१

 oft  हिम्मतसिंह का :  मैं  sod  संशोधन  संख्या  १५२  तथा  १८१३  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  मेरे
 घन  संख्या  १८३  का  अभिप्राय  दण्ड  को  ५  वर्ष  के  कारावास  या  ५,०००  रुपये  तक

 के  जुमनि
 भय वा  दोनों  तक  बढ़ाना  है  ।  मेरे  विचार  से  न्यायालय  का  स्वविवेक  छीनना  उचित  नहीं  है  ।
 ऐस  मामलों में  न्याय  लय  का  स्वविवेक  छोनना  सहायक  सिद्ध  नहीं  होगा  ।  कुछ  करदाता  ०५ के एस  हो
 सकते  हैं  जो  ईमानदा

 ये  कभी
 र  नहीं  हैं  ।  प्रस्तावित  उपबन्ध  ऐसी  कठिनाइयों  को  दुर  करने  में  समर्थ  नहीं

 नाइयां  तभी  दर  हो  हैं  जब  विधि  की  ठीक  प्रकार  व्यवस्था  की  जाये  कौर  जो

 लोग  करदा  तारों  की
 कप

 अनुमान  स
 सुची  में  नहीं  हैं  उनको  उसमें  लाने  की  कौर  ध्यान  दिया  जाये  |  हम  पिछले

 afar
 कर  वसूल  कर  सके  हैं  कानून  कर  ठीक  प्रकार  से  वसूल  करने  में  बाधक

 नहीं
 है

 बहुत  से  लोगों  का  कारोबार  बढ़  गया  है  ब्र  वे  प्राय-कर  अधिनियम  के  क्षेत्राधिकार
 में भाते  हैं  |  हमें ऐस  5  अथितियों  का  पता  लगाने  के  लिये  पर्याप्त  उपबन्ध  करने  चाहियें  ।  अतः
 न्यायालय  का  स्वविवेक

 नहीं  ठनना  जाना  चाहिये  चाहे  दण्ड  २  वर्ष या  ५  ag  कर  दिया  जाये  ॥

 यदि  न्यायालय  की  राय
 ता =

 में श्रपपाध  ऐसा  है  जिसके  लिये  कारावास  का  ave  होना  उचित  नहीं
 ~  को  ऐसा  करने  का  स्वविवेक  होना  चाहिये  ।  मेरे  संशोधन  संख्या  १८३  का  यही Tey  ||

 यदि यह ty  दारा
 स्वीकार  नहीं  की  जाती  है  तो  उस  अवस्था  में  मैंने  अपने  संशोधन

 तक
 ही

 सोप
 दस

 परन्तुक  को  हटाना  चाहा  है  जिसका  अभिप्राय  यह  है  कि  दण्ड  केवल  कारावास
 मत

 रहना  चाहिये  कौर  न्यायालय  को  कारावास  का  दण्ड  देने  अथवा  न  देने  का  स्वविवेक

 WRAY

 4234



 faa  विधेयक २१  १९६६४
 ब  ot

 श्री  उ०  qo  त्रिवेदी  :  किसी  वास्तविक  भूल  के  मामले  में  बिना  कोई  कारण  बताये  किसी

 करदाता  को  कारावास  का  दण्ड  देना  विधि  शास्त्र  के  सभी  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध  है  ।  दण्ड  कों  बढ़ा  FT

 दो  ag  के  कठोर  कारावास का  उपबन्ध  करना  न्यायसंगत नहीं  है  ।  मैं  अपने  निजी  के

 आधार  पर  यह  कहं  सकता हूं  कि  करदाताओं  के  प्रति  श्रेया-कर  विभाग  का  रवैया  उचित  नहीं

 यहां  तंक  कि  दिवालिया  करदाताओं  को  भी  तंग  विधा  जाता  है  ।  जो  व्यक्ति  भीख  तक

 मांगने  लग  गया  उसको  भी  इस  कानून  के  भ्रन्तगंत  द  ्  के  कठोर  कारावास  का  दण्ड

 fear जा  सकता  है  ।  मेरी  समझ  मे  नहीं  भ्राता कि  सरकार  इसको  कैसे  न्यायसंगत  सिद्ध कर

 सकती  है  ।  करदाता  राय-कर  विधि  की  जटिलताओं  क  नहीं  समझते  कौर  इस  बारे  में  उनका

 मा्गंदर्दन  नहीं  किया  जाता  है  ।  कुछ  दिनों की  देर  होने  पर  भी  उन्हें  जेल  भेजा  जा  सकेगा  ।

 यह  बहुत  ही  कठोर  विधान  है  कौर  इसे  पास  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |

 _

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  हुम  माननीय  वित्त  मंत्री  की  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  कर  श्रमिक

 मात्रा  में  एकत्र  किया  जाये  |  परन्तु  सभा  इस  बात  की  सहमति  नहीं  देगी  कि  करदाता  पर  जुर्माना

 करने  का  जो  प्रभी  तक  न्यायालयों  को  प्राप्त  छीन  लिया  जाये  ।  कुछ  विशेष  मामलों

 को  छोड़  ६  महीने  या  इससे  के  कठोर  कारावास  का  दण्ड  देने  का  न्यायालय  का  अधिकार

 नहीं  छीना  जाना  चाहिये  ।  न्यायालय को  किसी  मामले  में  प्रपने  स्वविवेक  से  सजा  देने  का  अ्रधिवगर

 होना  चाहिये  |  यह  उपबन्ध  न्यायपालिका  के  क्षेत्राधिकार  पर  कुठाराघात  करता  है  ।  यदि

 सरकार  कर  वसूल  करने  की  वर्तमान  शक्तियों  का  ठीक  प्रकार  प्रयोग  नहीं  कर  सकी  है  तो  राय-कर

 विधि  को  कौर  अधिक  कठोर  बनाने का  कोई  औचित्य  नहीं  मैं  खण्ड  ४१  शौर  ४२  का  विरोध

 करता हं  ।

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  धारा  २७७  का  प्रयोग  केवल  ऐसे  करदाताओं  के  मामले

 में  किया  जायेगा  जो  जान  बूझ  कर  गलत  नाय  दिखाते  हैं  ।  अब  प्रश्न  यह  रह  जाता  है  कि  एसे  मामलों

 में  क्या  सजा  निर्धारित  की  जानी  चाहिये  ।  सजा  निर्धारित  किये  जाने  से  न्यायालय  के  भ्र धि कारों  का

 उल्लंघन  नहीं  होता  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  निर्दोष  पाया  जाता  है  तो  उसे  कोई  दण्ड  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 परन्तु  दोषी  पाये  जाने  की  स्थिति  में  दण्ड  के  निर्धारण  से  न्यायालय  के  स्वविवेक  पर  कोई  प्रभाव  नहीं

 com

 न्यायालय  को  विशेष  तथा  पर्याप्त  कारण  होने  की  स्थिति  में  ६  महीने  के  कारावास  के

 दण्ड  कों  कम  करने  का  अधिकार  बना  रहेगा  ।  मामला  राय-कर  अधिकारियों  तक  सीमित  नहीं  है

 अपितु  न्यायालय  को  ag  फैसला  करना  है  कि  निर्धारित  सजा  दी  जाये  अथवा  नहीं  ।  अतः  उनके

 बारे  मे  कोई  आपत्ति  उठाने  का  प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।  गलत  विवरण  देने  को  रॉकने  के  लिये  कड़े

 उपबन्ध  करना  जरूरी  है  ।  यह  न्यायशास्त्र  प्रिया  व्यक्तिगत  स्वातन्त्र्य  के  विरुद्ध  बात  नहीं

 मेरा  सुझाव  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  खंड  में  तथा  पर्याप्तਂ  शब्दों के  स्थान  पर

 अथवा  पर्याप्त दाऊद  रखने  की  कृपा  करें  या  शब्द  को  बिल्कुल  निकाल  दें  ।  ताकि

 कारणों  के  पर्याप्त  होने  की  अवस्था  में  न्यायालय  का  अधिकार  क्षेत्र  सीमित  न  हो  जाये  |

 श्री  न  बा०  गांधी  नगर--मध्य  :
 प्राय कर  अ्रधिनियम  की  धारा  २७७  में

 झूठे  बयान  देने  के  ६  महीने की  साधारण  कारावास की  या  १०००  रुपये  जुर्माने  की  व्यवस्था  की

 गई  किन्तु  प्रस्तुत खण्ड  में  सजा  बढ़ा  कर  २  वर्ष  ताकि की  सख्त कैद  की  व्यवस्था की  गई  इस प्रकार
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 सजा  बढ़ाने  की  प्रवृत्ति  सराहनीय  नहीं  है  ।  कठोर  दण्ड  की  व्यवस्था  करके  हम  लोगों  को  डरा  सकते

 हैं  किन्तु  उन्हें  सुधार  हीं  सकते  |  दण्ड  देने  के  मामलों  में  नरमाई  से  काम  लेना  न्यायालयों

 के  स्वविवेक  को  छीन  लेना  अनुचित  वात  है

 जति  सची  (at  ति०  त०  छुज्णमाचारी )  :  तथ्यों  को  छिपाने  के  हेतु  गलत  बयान  देने  के  लिए

 अनिवार्य  रूप  से  दण्ड  का  अमरीकी  सिद्धान्त  अपनाया  गया  है  क्योंकि  न्यायालय  कभी  कभी  बहुत

 साधारण सा  जुर्माना  करते थे  ।  इस  व्यवस्था  से  लॉग  गलत  बयान  देने  से  डरेंगे  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  air  दादों  के  बारे  में  शंका  प्रकट  की  मैं

 सदस्यों  की  जानकारी  के  लिए  बताना  चाहता  हुं  कि  ये  शब्द  aver  परिनियम से  लिये  गये  कुछ

 उचित  मामलों  में  दण्डाधिकारी कम  दण्ड  देना  चाहते हैं  ।  इसीलिये  ये  शब्द  इस  खण्ड  में  रखे  गये  हैं
 ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  के  संशोधनों  का  विरोध  करता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  संशोधन  संख्या  १८३  कौर  १५२  के  बारे  में  क्या  चाहते

 हैँ
 ?

 श्री  हिम्मतसिंह का  :  मैं  उन्हें  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लेना  चाहता  हूं  ।

 संशोधन  १८३  शरीर  १५२  सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लिये  गये  |

 Amendments  No.  183  and  152  were,  by  leave,  withdrawn.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  टर्न  यह  है  :

 खण्ड  ४१  विधेयक  को  at  बने  पी

 प्रस्तावक  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  ४१  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  41  was  added  to  the  Bill.

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है

 खण्ड  ४२  विधेयक  का  sat  बने  कछ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हश्र  |

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  ४२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  42  was  added  to  the  Bill.

 संशोधन  किया

 Amendment  made.

 पृष्ठ  २४,  पंक्ति  १  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  :

 “43.  In  section  280  of  the  Income-tax  Act,  in  sub-section  (1),  for  the

 words  and  figures  ‘discloses  ant aily  particulars,  the  disclosure  of

 which  To 1S
 Prohibit

 0.  by  section  the  words,  brackets  and

 बारे
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 धत  विधेयक १
 १८८६  )

 ne pe ल

 figures  ‘furnishes  any  information  for  produces  any  document
 in  contravention  of  the  provisions  of  sub-section  (2)  of  section

 shall  be  (54).

 3.0
 आयकर  अघिनियम

 की  धारा  २८०  की  उपधारा  (१)  में  ऐसे  ब्यौरे
 को

 बताना  जिसके  जाने  पर  धारा  द्वारा  प्रतिबन्ध १३७

 हैਂ  दादों  कौर  ग्राहकों  के  स्थान  पर  ये  कोष्ठ  शर  आंकड़े  रखे  जायें  घारा

 १३८  की  उपधारा  (२)  के  उपबन्धों के  विपरीत  कोई  जानकारी  देता  है  या  कोई

 दस्तावेज  पेश  करता है  ।”  ।  (4%)

 ति०  मत  कृष्णमाचारी )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 खण्ड  ४३,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड  ४३,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  43,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 VY——  HEMT  का  समावेश

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  :--

 (%)  २४,  पंक्ति  ३१  में  से  angਂ  [ae]  दाऊद  हटा  दिया  जाये  ।  (4X)

 (२)  पृष्ठ  २४,  पंक्ति  ३७  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाये  :

 any  compensation  or  other  payment  referred  to  in  clause  (ii)  of
 sectioti  28 an

 (४)  any  income  chargeable  under  the  head

 ['  (¥)  घारा  २८  के  खंड  (१)  में
 निर्दिष्ट  किसी  प्रतिकर  अथवा  देय  धन  ;

 (५)  ह 1, पंजीगत  लाभਂ  शीष  के  भ्रन्तगंत  कोई  प्रभारी  आय  ;
 '

 ।]  (५६)

 (३)  पृष्ठ  २५,  पंक्ति  १३  में  से  Vandਂ  शब्द  हटा  दिया  जाये  ।  (५७)

 (४)  पृष्ठ  २५,  पंक्ति  १४५  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाये  :

 any  compensation  or  other  payment  referred  to  in  clause  (ii)  of
 section  28  ;  an

 (v)  any  income  chargeable  under  the  head  gainsਂ  मे

 [  (४)  घारा  २८  के  खंड  (२)  में  निर्दिष्ट  किसी  प्रतिकर  अथवा  देय  धन  ;  अ्रौर

 (५)  लाभਂ  शीष  के  ज अन्तगत  कोई  प्रभारी  ara  ,'  ।]  (५८)

 (५)  पृष्ठ  २४,  पंक्ति ४१  में
 ”

 के  स्थान  पर

 जाये  ।  (x8)
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 (६)  पृष्ठ  २६,पंक्ति  १  में  madeਂ  के  बाद  recoveredਂ

 वसूल  किया  रखा  जाये  ।  (६०)

 (७)  पष्ठ  २६,  पंक्ति  १७  में
 “  sub-clause

 (b  )  (iii

 (३)']  के  स्थान  पर  sub-clause
 b)

 iv  or  sub-clause

 (७)  उपखंड  (४)  अथवा  उपखंड  (4)"J

 जाये  |  (६१)

 (८)  पृष्ठ  २६,  पंक्ति  ३७  के  पश्चात  निम्नलिखित  रखा  जाये  :

 this  section  and  in  sections  28017  and  280H,  the  expres-
 sion  ‘total  income’  meats  the  total  income  computed  without  making  any
 allowance  under  section

 धारो  कौर  एफ  कौर  कुल  अ्राय ह  शब्दों  से  अभिप्राय

 250-AT  घारा  के  wears  बिना  किसी  प्रकार  के  प्रतिकर  के  निर्धारित  की  गई

 कुल  was  है  ।”  11.0  (६२)

 वै  |
 4
 है|

 (&)  पृष्ठ  २६,  पंक्ति  २१  में  एम  L  २८०  एमਂ ‘  के  बाद  7  (8)"]

 रखा  जाये  ।  (६२३)

 (१०)  पृष्ठ  xg,  पंक्तियां  २६  से  ३१  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  |

 such  depositor.

 (2)  Where  any  depositor  has  deposited  any  amount  for  any  assessment

 yeat  which  is—

 (a)  in  excess  of  the  amount,  or

 (b)  less  than  the  amount,

 required  to  be  deposited  under  the  provisions  of  this  Chapter  for  that  year  and

 in  the  case  referred  to  in  clause  (b),  an  additional  amount  has  been  recovered
 to  make  up  the  deficiency,  then  such  excess  amount  or  additional  amount,  as

 the  case  may  be,  may  be  adjusted  or  otherwise  dealt  with  in  such  manner  as

 may  be  provided  in  a  scheme  framed  under  section

 प्रकार  जमा  कराने  वाले  व्यक्ति  द्वारा  ।

 (२)  जब  कि  किसी  जमा  कराने  वाले  व्यक्ति  ने  किसी  निर्धारण  वह  के  लिए  कोई  राशि

 जमा  की  at  जो

 राशि  से  अधिक  अथवा

 राशि  से  कम

 इस  भ्र धि नियम  के  उपबन्धों  के  भ्रन्तगंत  उस  वर्ष  के  लिए  जमा  की  जानी  हो  तथा  यदि  खंड

 (a)  में  निर्दिष्ट  are इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  कोई  अतिरिक्त  राशि

 वसूल  की  गई  तो  ऐसी  स्थिति  में

 पिर

 राशि  से  अधिक  अथवा  अतिरिक्त
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 २१  १६६४  faa  विधेयक

 tay  भी  स्थिति  वह  समायोजित  अथवा  ग्न्य  प्रकार  से  बराबर  कर  ली

 जायेगी  और  यह  इस  प्रकार  किया  जायेगा  जैसा  कि  धारा  डब्ल्यू  के  भ्रन्तर्गंत

 बनाई  गई  किसी  योजना  में  उपबन्धित  हो  ।”]  (६४)

 (११)  पृष्ठ  28,  पंक्तियों ३३  से  ३६  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  जाये
 :--

 (b)  of  section  183  for  any  assessment  year,  such  firm  shall  not  be

 ‘liable  to  make  an  annuity  deposit  for  that  assessment  year  and  annuity  deposit
 ‘made  by  it  for  that  assessment  year,  if  any,  shall  be  adjusted  or  otherwise  dealt
 ‘with  in  such  manner  as  may  be  provided  in  a  scheme  framed  under  section

 निर्धाय  वर्ष  के  लिए  धारा  १८३  ऐसे  फर्म  के  लिये  उस  निर्माण  च

 के  लिये  वार्षिकी  जमा  करना  तथा  उस  fata  वर्ष  के  लिये  जमा  की  गई

 वार्षिकी  राशि  यदि  ऐसी  कोई  राशि  हो  तो  वह  धारा  २८०  डब्लू  के  अ्रन्तर्ग त

 बनाई  गई  योजना  के  eta  उपबन्धित  तरीके  के  अनुसार  समायोजित

 अथवा  ग्रन्थ  प्रकार  से  बराबर  कर  दी  जायेगी  ी  (६५)

 (१२)  पृष्ठ  ३१,  पंक्ति  vo  में  के  स्थान  पर

 रखा  जाये  ।  (६६)

 (१३)  पृष्ठ  ३९,  पंक्तियों  १६  से  २२  के
 स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  :

 *(b)  the  manner  in  which,  and  intervals  et  which,  annuities  shall  be  paid;
 -and  the  manner  in  which  the  excess  or  deficiency  of  annuity  deposit  may  be

 :adjusted  or  otherwise  dealt

 [”  विधिक  राशियां  जिस  प्रकार  से  भ्रमणा  अवधि  में  दी  जायेंगी  ;  तथा  जिस

 ढंग  से  वार्षिकी  जमा  करने  की  राशि  से  अ्रधिक  राशि  अथवा  उससे  कम  राशि

 समायोजित  जा  सकती  है  अथवा  अन्य  प्रकार  से  निबटाई  जा  सकती  ”।]

 (६७)

 (१४)  पृष्ठ  ३३,  पंक्ति  १८  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  :

 that  provision.

 280X.  (1)  Not  with  standing  anything  contained  in  this  Chapter,  any
 «depositor,  may,  on  or  before  the  30th  day  of  June  of  the  assessment  year  in
 which  he  first  becomes  liable  to  make  an  annuity  deposit,  by  notice  in  writing
 to  the  Income-tax  Officer,  declare  (such  declaration  being  final  for  that  assess-
 ment  year  and  all  assessment  years  thereafter)  that  the  provisions  of  this  Chapter
 shall  not  apply  to  him  and  if  he  does  so,  the  provisions  of  this  Chapter  [other
 than  sub-section  (2)]  shall  not  apply  to  him  for  any.assessment  year  in  relation
 to  which  such  option  has  effect  :

 Provided  that  in  relation  to  the  assessment  year  commencing  on  the  Ist

 day  of  April,  1964,  this  sub-section  shall  have  effect  as  if  for  the  words,  figures
 and  letters  ‘the  30th  day  of  the  words,  figures  and  letters  *the  30th  day
 of  September’  were  substituted  :

 Provided  further  that  where  any  such  depositor  satisfies  the  Income-tax

 ‘Officer  that  he  was  prevented  by  sufficient  cause  from  making  such  declaration
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 within  the  period  allowed  therefor,  the  Income-tax  Officer  may,  with  the  pre-
 vious  approval  of  the  Inspecting  Assistant  Commissioner,  allow  such  depositor
 to  make  the  declaration  at  any  time  after  the  expiry  of  the  aforesaid  period.

 (2)  If  a  person  has  exercised  the  option  under  sub-section  (1),  than  the
 emount  of  income-tax  (but  not  super-tax)  payable  by  him  in  respect  of  any
 assessment  year  in  relation  to  which  such  option  has  effect  shall  be  increased

 by  a  sum  equal  to  fifty  per  cent.  of  the  amount  by  which  the  amount  of  annuity
 deposit  which  would  have  been  otherwise  required  to  be  made  in  respect  of  that
 assessment  year  exceeds  the  difference  between  the  tax  payable  by  him  on  his:
 total  income  and  the  tax  that  would  have  been  payable  had  his  total  income
 been  reduced  by  the  amount  of  annuity  deposit  :

 Provided  that  if  such  person  is  more  than  seventy  years  of  age  on  the  last

 day  of  the  previovs  year  relevant  to  the  assessment  year,  he  shall  not  be  liable:
 to  pay  the  additional  income-tax  under  this

 उपबन्ध  के  त्तगंत  २८०  भ  (१)  इस  अध्याय  में  किसी  भीਂ  बात  के  रहते

 हुए  कोई  भी  जमा  करने  उस  निर्धारण  ay  जिसमें  कि  वह  पहली  बार

 वार्षिकी जमा  करने  का  उत्तरदायी बनता  ३०  जून  को  अथवा उससे  eer

 आयकर  अधिकारी  को  एक  लिखित  सुचना  द्वारा  यह  घोषित  करेगा

 qe  घेषणा  उस  निर्धारण  वर्ष  कौर  उसके  बाद  के  frat  वर्षों  के  लिये  भ्रान्ति

 कि  इस  weary  के  उपबन्ध  उस  पर  लागू  नहीं  होंगे  प्रौढ़  यदि  बहु  ऐसा

 करता है  तो  इस  प्रत्याय  के  उपबन्ध  (२)  के  किसी

 भी  निर्धारण  ag के  लिये  जिनके  सम्बन्ध  में  ऐसा  विकल्प लागू  होता
 उस  पर  लागू  नहीं  होंगे

 :

 परन्तु  we  यह  है  कि  १  PEERY wT को
 प्रारम्भ  होने  निर्धारण

 वर्ष  के  सम्बन्ध  मे  यह  धारा  लागू  नहीं  होगी  मानो  कि  का
 तीसवां  दिनਂ  अंक  att  weet  के  स्थान  पर  का

 तीसवां  दनि  मक  और  प्रक्ष र  नहीं  रखे  गये  थे  ;  यह  भी  शर्तें है  कि  यदि

 ऐसा  कोई  जमा  करने  वाला  झ्रायकर  अधिकारी  को  यह  सन्तोष  करा  दे  कि  वह

 किसी  खास  वजह  से  भ्रावव्यक  समय  के  इन्दर  ऐसी  घोषणा  नहीं  कर  सका

 तो  झ्रायकर  अ्रधिकारी  निरीक्षक  ,  सहायक  आयुक्त  के  पुर्व  ग्रनुमोदन  से  एसे

 जमा  करने  वाले  पूर्वोक्त  अवधि  की  समाप्ति  के  बाद  किसी  भी  समय  ऐसी

 घोषणा  करने  की  ग्र नुम ति  देगा  ।

 (२)  यदि  किसी  व्यक्ति  ने  उपधारा  (१)  के  श्रन्तगं त  विकल्प  का  प्रयोग  किया  हो

 तो  उसके  द्वारा  किसी  भी  fata  जिसके  सम्बन्ध  में  ऐसा  विकल्प  लागू  होता

 के  सम्बन्ध  में  देय  आयकर  की  राशि  उस  निर्धारण  वर्ष  के  सम्बन्ध  में  अन्यथा

 आवश्यक  वार्षिकी  जमा  की  राशि  श्र  उसके  द्वारा  अपनी  कुल  ग्राम  पर  देय

 कर  और  उसकी  प्राय  में  से  वार्षिकी  जमा  की  राशि  कम  कर  देने  पर  उसके

 द्वारा  देय  आयकर
 GS

 अन्तर  से  जितनी  अधिक  हो  उसके  ५०  प्रतिशत  के

 बराबर  बढ़ा  दी  जायेगी ;

 परन्तु  wa  यह  है  कि  सम्बन्धित  निधियां  वर्ष  से  पहिले  के  वर्ष  के  अन्तिम  दिन  ७०

 से  प्रतीक  जरायु  का  तो  उसे  इस  उपधारा  के  अर्न्तगत  अतिरिकत
 आयकर

 का  भुगतान  नहीं  करना  (९८)
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 वित्त  विधेयक
 का

 १  १८८६
 था

 श्री  मंत्री  महोदय  को  यह  स्पष्ट  करना  चाहिये  कि  वार्षिकी  जमा  योजना  के  अन्तर्गत

 जमा  की  गई  सारी  रकम  सम्पत्ति-कर  निर्धारण  के  लिये  कुल  सम्पत्ति  में  शामिल  की  जायेगी  या

 नहीं  ।  यदि  यह  राशि  सम्पत्ति-कर  निर्धारण  करने  के  लिये  शामिल  की  गई  तो  यह  बहुत  अनचित

 बात  होगी  ।  इससे  एक  तो  सरकार  को  हिसाब  रखने  में  कठिनाई  होगी  क्योंकि  वार्षिकी  जमा  की

 राशि  निश्चित  नहीं  इस  से  इस  राशि  पर  वापिस  करते  समय  अयव कर  लगेगा  ।

 वार्षिकी  जमा  योजना  के  ग्रन्थित  जमा  की  गई  राशि  को  प्रति  वर्ष  थोड़ी  थोड़ी  किस्तों  में

 लौटाने
 के  बजाय  ७  या  १०  वर्ष  में  इकट्ठी  राशि  लौटाई  जानी  चाहिये ।  कीमतों में  लौटाने  से  जमा

 करने  वालों  को  परेशानी  होगी  प्रौढ़  इस  राशि  का  उचित  उपयोग  नहीं हो  सकेगा  ।

 सरकार  यदि  वार्षिकी  जमा  योजना  के  श्रष्तगंत  की  गई  राशि  को  झ्रायकर  से  मुक्त  नहीं  भी

 करना  चाहती  है  तो  कम  से  कम  इस  राशि  पर  जो  ब्याज  दिया  जाता  है  उस  पर  आयकर  नहीं  लियां
 जाना  चाहिये  क्योंकि  श्रनिवायं  जमा  योजना  के  श्रन्तगंत  जमा  राशि  पर  ब्याज  नहीं  लिया  जाता

 लगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  वार्षिकी  जमा  राशि  पर  दर  बढ़ा  कर  ६  या  ७  प्रतिशत  करनी

 चाहिये  क्योंकि  धन  बाजार  में  €  या  १०  प्रतिशत  ब्याज  पर  आसानी  से  मिल  सकता  है  ।  सरकार  भी

 बहुत  से  ऋणों  पर  ७  या  ८  प्रतिशत  ब्याज  लेती  सरकार  को  कम  राशि  जमा  करने  वालों

 को  अधिक  दर  से  ब्याज  देना  चाहिये  ।

 सरकार  सारी  रियायतें  देने  के  बाद  २०,०००  रुपये  की  पर  अधिकतम  झ्रायकर  लेती

 यह  बहुत  ग्रीवा  होता  यदि  विधिक  जमा  के  लिये  छूट  की  सीमा  १४  हजार  रुपये  से  बढ़ा

 कर  २०  हंजार  रुपये  की  जाती

 श्री  Alo  रू०  मसानी  :  यद्यपि  वार्षिकी  जमा  योजना  में  कुछ  संशोधनों  से  इस  से

 होने  वाली  परेशानियां  कुछ  कम  हो  गई  हैं  किन्तु  फिर  भी  यह  योजना  अ्रनिवायं  जमा  योजना  से

 अधिक  आपत्तिजनक  है  ।  प्रतियां  जमा  योजना  के  £....र अ्न्तगत  जमा  की  गई  राशि  कौर  इस  से  प्राप्त

 होने  वाले  ब्याज  पर  किसी  प्रकार  का  कर  नहीं  लिया  जाता  था  किन्तु  वार्षिकी  जमा  योजना  के

 अंतगर्त  दोनों  पर  ब्याज  लिया  जायेगा  ।  यह  योजना  श्रास्थिगत  कर  के  समान  इस  सें  देश

 के  आधिक  विकास  में  बाधा  पढ़ेगी  क्योंकि  यह  योजना  संसाधनों  को  अधिक  उत्पादक  कार्यों  से

 अ्रनोत्पादक  प्रयोजनों  की  झोर  ले  जाने  में  बढ़ावा  देती  है  ।  मत  मैं  इस  का  विरोध  करता

 हुं

 डा०  लक्ष् मो मल्ल  सिंधवी  :  यद्यपि  विधिक  जमा  योजना  में  किये  गये  संशोधनों

 का  स्वागत  किन्तु  फिर  भी  वार्षिकी  जमा  योजना  भ्रसंवेधानिक  लगती  यहं  आयकर  अधिनियम

 का  भाग  नहीं  बन  सकती  सभा  को  इस  प्रकार  का  संविधान  पारित  नहीं  करना  चाहिये  था  ।  मुझे

 आशा है  कि
 वित्त  मंत्री  महोदय  इस  के  संवैधानिक  पहलू पर  प्रकाश  डालेंगे ।

 थी  ताकत  कृष्णमाचारी  :  यहां  पर  यह  प्रथा  चली  द्  रही  है  कि  सभा  में  किसी  विधेयक  के

 सेवा  मानिक  पहलू पर
 निर्णय  नहीं  किया  जाता  इस  की  विध्यनुकूलता  के  बारे  में  कुछ  कहर

 उचित  नहीं  है  ।

 वार्षिकी  जमा  योजना  दो  मूल  उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रख  कर  बनाई  गई  पहला  उद्देश्य

 यह  है  कि  भ्रनुदान  पाने  वाले  बहुत  से  लोगों  की  ata  निर्धारित  नहीं  होती

 उन्हें एक
 वब

 में  तो  काफी  प्राय  होती  है  शर  दुसरे  ad  में  बिल्कुल  नहीं  होती  यदि  वे
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 Loft  ति०  तक
 कृष्णमाचारी

 भविष्य  के  लिए  कुछ  नहीं  बचाते  हैं  वे  मुसीबत  में  पड़  सकते  इस  योजना  से  इन  लोगों  के  भविष्य

 के  लिये  बचत  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिलेगा  जिस  से  उनका  भविष्य  सुरक्षित  हो  जायेगा  ।

 दूसरा  मूल  उद्देश्य  देश  में  तेजी  से  बढ़ती  हुई  मुद्रा  स्फीति  को  रोकना  यदि  प्राप्त सारी  वाय
 खच  की  जाये  तो  देश  में  मुद्रा  परिचालन  बढ़ेगा  कौर  मुद्रा  स्फीति  हो  जायगी  जो  देश  के  लिये  बह ुत

 हानिकारक  है  ।

 वार्षिकी  जमा  योजना  के  अंतगर्त  राशि  जमा  न  करने  वाले  लोगों  से  भारी  करों  के

 रूप  में  रुपया  age  किया  जायेगा  ।  अधिक  राय  वाले  को  वार्षिकी  जमा  योजना

 सेਂ  अलग  रहने  की  अनुमति  दी  गई  है  बशर्तें  ये  लोग  जुर्माने  के  रूप  में  निर्धारित  राशि

 जमा करा  दें  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  योजना  आयकर  अधिनियम  ate  संविधान  की  दुष्टि  से  सर्वथा  मान्य

 वार्षिकी  जमा  योजना  के  अ्रन्तगंत  जमा  की  गई  राशि  को  धन  कर  में  शामिल  करने  के  बारे

 में  मैंने  रिजर्व  बेक  से  बातचीत  की  रिजवी  बक  प्रतिवर्ष  हमें  योजना  के  श्रन्तगंत  जमा  की  गई

 राशि  का  विवरण  देगा  जिस  सेਂ  किसी  प्रकार  की  अ्रसुविधा  नहीं  जमा  की  गई  राशि

 निर्धारित  are  विरासत  में  प्राप्त  की  जा  सकती  इसलिये  इसे  धन  कर  अधिनियम  से  अलग  नहीं

 रखा जा  सकता  |

 वार्षिकी  जमा  योजना  के  अ्रन्त तਂ  जमा  राशि  पर  ब्याज  की  दर  बढ़ाना  इस  समय  संभव  नहीं

 यदि  इस  पर  ब्याज  दर  बढ़ाने  के  बारे  में  विचार  किया  भी  जायेगा तो  सभी  प्राय  वालों के  लिये

 समान  दर  होगी  ।

 वार्षिकी  जमा  योजना  की  सीमा  बढ़ाने  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।  काफी  विचार  विमर्श  के

 बाद  वार्षिकी  जमा  योजना  १४,०००  रुपये  पर  लागू  की  गई  है  क्योंकि  सभी  सीमान्त

 युवतियां  १४,०००  से  २०,०००  रुपये  के  ए अ्न्तगत  जाती  हैं  ।

 हम  प्रतीक  वालों  पर  करों  का  भार  कम  करने  के  साथ  साथ  करों  पर  राहत  के  रूप  में

 दिये  जाने  वाली  राशि  को  बन्द  करना  चाहते  इस  से  वास्तव  में  करों  का  भार  कम  होगा  ।  स्त

 हम  इस  समय  किसी  प्रकार  का  संशोधन  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  प्रगामी  वर्ष  में  यदि  संशोधन  आवश्यक

 हुआ  तो  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  :  धारा  २८०  घ  के  सम्बन्ध  में  मैं  स्पष्टीकरण  चाहता हूं
 ।  वापिस

 की  गई  राशि  को  करदाता  की  कुल  राय  से  पृथक  क्यों  नहीं  किया  गया  है  ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  क्योकि  यह  कर  दाता  की  Ata  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :.  अब  मैं  सरकारी  awe  संख्या  xy  से  ६८  सभा  के  सामने

 रखता हूं  ।

 mea  यह  है  कि  :

 में  cn (१)  पृष्ठ  २४,  पंक्ति  ३१  शब्द  हटा  दिया  जाये  ।

 (4X)
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 वित्त  विधेयक २१
 q&av

 Qld
 ae  नलिखित  रखा  जाये  : (२)  पृष्ठ  २४,  पंक्ति  ३७  के  बा

 (iv)  any  compensation  or  other  payment  referred  to  in  clause  (ii)  of

 section  28  ;  an

 (v)  any  income  chargeable  under  the  head  gainsਂ

 [  (४)  धारा  २८  के  खंड  (२)  में  निर्दिष्ट  किसी  प्रतिकर  waar  देय

 धन कौर

 (५)  हु पूजी गत  लायक  शीष  के  हस्तगत  कोई  प्रभारी  ।]  (५६)

 an)
 र  bs  |

 (३)  पृष्ठ  R%  पंक्ति  न  में  से  1  शब्द  जाये  ।

 (x9)

 (४)  पृष्ठ  २४,  पंक्ति  १४५  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाये

 सपन
 (iv)  any  compensation  or  other  paym  ent  referred  to  in  clause  (ii)  of

 section  28  ;  and

 (v)  any  income  chargeable  under  the  head  gains  99.0

 (४)
 CC)

 धारा  २८  के  खंड  (२)  में  निर्दिष्ट  किसी  प्रतिकर  ग्रीवा  दिय
 =

 (५)  लाभਂ  शीष  के  अंतगर्त  कोई  प्रभारी  शय  ;।  |  (५८)

 (६)  पृष्ठ  २५,  पंक्ति  ४१  में  made  ”
 के  स्थान  पर

 गयाਂ  ]
 रखा  जाये  ।  (५९)

 (६)  पृष्ठ  २६,  पंक्ति  १  में  के  बाद

 recoverdਂ  वसूल  किया  रखा  जाये  ।  (  ६०)

 (७)  पृष्ठ  २६,  पंक्ति  १७  में  (b)  (iii)  के

 स्थान  पर  sub-clsuse  (b)  (iv)  or  sub-clause  (h) (Vv
 *ਂ

 उपखंड  (४)  अथवा  उपखंड  1  रखा  जायें  ।  (६१)

 (८)  पृष्ठ  २६,  पंक्ति  ३७  के  पश्चात  निम्नलिखित  रखा  जाये  —— at

 this  section  and  in  sections  280F  and  280,
 the  expression  income’  means  the  totel  income  computed  without

 making  any  allowance  under  section  280

 धारा  त्र  so  कौर  २८०  एफ  कुल  राय  शब्दों  से  अभिप्राय

 25 o-|  धारा  के  अन्तरगत  बिना  किसी  प्रकार  के  प्रतिकर  के  निर्धारित  की

 गई  कुल
 ग्राम

 से  है  पपी  |]  (६२)

 (&)  पृष्ठ  &,  पंक्ति
 29  में  0  पाਂ  के  बाद  “(  1)”  [“(  2  7]

 रखा  जाये  ।  (६३)
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 ती०  go  क्ृष्णमाष्वारी ]

 (१०)  पृष्ठ  R&,  पंक्तियाँ  २९  से  ३१  के  स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  जाये  :

 such  depositor.

 (2)  Where  any  depositor  has  deposited  any  amount  for  any  assessment

 year  which  is—

 (a)  in  excess  of  the  amount,  or

 (b)  less  than  the  amount,

 required  to  be  deposited  under  the  provisions  of  this  Chapter  for  that  year
 and  in  the  case  referred  to  in  clause  (b),  an  additione!  amount  has  been  recovered
 to  make  up  the  deficiency,  then  such  excess  amount  or  additional  amount,  as

 the  case  may  be,  may  be  adjusted  or  otherwise  dealt  with  in  such  manne  4s

 may  be  provided  in  a  scheme  framed  under  section

 प्रकार  के  जमा  करने  वालें  व्यक्ति

 (२)  जबकि  किसी  जमा  कराने  वाले  व्यक्ति  ने  किसी  निधियां  वर्ष  के  लिए  कोई

 राशि  जमा  की  हो

 राशि  से  अधिक  waar

 राशि  से  कम

 इस  झ्र धि नियम  के  उपबन्धों  के  rata  उस  वर्ष  के  लिये  जमा  की  जानी  हो

 तथा  यदि  खंड  में  निर्दिष्ट  wie  इस  कमी  पूरा  करने  के  लिए

 कोई  अतिरिक्त  राशि  वसुल  की  गई  तो  ऐसी  स्थिति  में  निर्धारित  राशि  से

 ग्रसित  अथवा  अतिरिक्त  जसी  भी  स्थिति  वहू  समायोजित

 ग्न्य  प्रकार  से  बराबर  कर  जायेगी  ञ्रौर  यह  इस  प्रकार  किया

 जायेगा  जैसाकि  धारा  २८  डब्लू  के  ग्रन्थित  बनाई  गई  किसी  योजना  मे

 उपबन्धित  हो  ।  ]  (६४)

 (११)  पृष्ठ  R&,  पंक्तियों  ३३  से  ३६  के  स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  जाये  med

 (b)  of  section  183  for  any  assessment  year,  such  firm  shall  not  be
 liable  to  make  an  annuity  deposit  for  that  assessment  year  and  annuity  deposit
 made  by  it  for  that  assessment  year,  if  any,  shall  be  adjusted  or  otherwise
 dealt  with  in  such  manner  as  may  be  provided  in  a  scheme  framed  under
 section  280

 fata  ad  के  लिए  धारा  qs8  के  खण्ड  ऐसे  फर्म  के  लिये

 उस  निधि ८  के  लिये  वार्षिकी  जमा  करना  तथा  निर्घायं

 वर्ष  के  लिए  जमा  की  गई  विधिक  राशि  यदि  ऐसी  कोई  राशि  हो
 तो  वहू  धारा  २८०  डब्ल्यू  के  श्रन्तगंतਂ  बनाई  गई  योजना  के  अन्तर्गत

 उपबन्धित  तरीके  के  अनुसार  समायोजित  अथवा  we  प्रकार  से  बराबर

 कर  at  जायेगी  दै  ॥]  (&%)

 (१२)  पृष्ठ  39,  पंक्ति  ४०
 में  पन्द्रह  के  स्थान

 “
 twenty-five  **

 सुखा  जाये  ।  कट
 पद्
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 १  १८८६  faa  विधेयक

 (१३)  पृष्ठ  ३२,  पंक्तियों  qe  से  २२  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  :

 *(b)  the  manner  in  which,  and  intervals  at  which,  annuities  shall  be  paid;
 and  the  manner  in  which  the  excess  or  deficiency  of  annuity  deposit  may  be

 adjusted  or  otherwise  dealt

 (a)  वार्षिकी  राशियां  जिस  प्रकार  से  अथवा  अवधि  में  दी  जायेंगी  ;  तथा

 जिस  ढंग  से  वार्षिक  जमा  करने  की  राशि  से  अघिक  राशि  अथवा  उससे  कम

 राशि  सम/पो जित  की  जा  सकती  है  अथवा  wer  प्रकार  से  निंब टाई  जा  सकती

 है  ;  "V]  (६७)

 (१४)  चकित  ३३,  पंक्ति  १८  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  :

 that  provision.

 280X.  (1)  Notwithstanding  anything  contained  in  this  Chapter,  any
 depositor  may,  on  or  before  the  30th  day  of  June  of  the  assessment  year  in  which
 he  first  becomes  liable  to  make  an  annuity  deposit,  by  notice  in  writing  to  the
 Income-tax  Officer,  declare  (such  declaration  being  final  for  that  assessment

 year  and  all  assessment  years  thereafter)  that  the  provisions  of  this  Chapter  shall
 not  apply  to  him  and  if  he  does  so,  the  provisions  of  this  Chapter  [other  than
 sub-section  (2)]  shall  not  apply  to  him  for  any  assessment  year  in  relation  to
 which  such  option  has  effect  :

 Provided  that  in  relation  to  the  assessment  year  commencing  on  the  Ist

 day  of  April,  1964,  this  sub-section  shall  have  effect  as  if  for  the  words,  figures
 and  letters  ‘the  30th  day  of  the  words,  figures  and  letters  ‘the  30th  day
 of  September’  were  substituted

 Provided  further  that  where  any  such  depositor  satisfies  the  Income-tax
 Officer  that  he  was  prevented  by  sufficient  cause  from  making  such  declaration

 ‘within  the  period  allowed  therefor,  the  Income-tex  Officer  may,  with  the  pre-
 vious  approval  of  the  Inspecting  Assistant  Commissioner,  allow  such  depositor
 to  make  the  declaration  at  any  time  after  the  expiry  of  the  aforesaid  period.

 (2)  Ifa  person  has  exercised  the  option  under  sub-section  (1),  then  the
 amount  of  income-tax  (but  not  super-tax)  payable  by  him  in  respect  of  any
 assessment  yeer  in  relation  to  which  such  option  hes  effict  shall  be  increased
 by  a  sum  equal  to  fifty  per  cent  of  the  amount  by  which  the  amount  of  annuity
 deposit  which  would  have  been  otherwise  required  to  be  made  in  respect  of
 that  assessment  year  exceeds  the  difference  between  the  tax  payable  by  him  on
 his  total  income  and  the  tax  that  would  have  been  payable  had  his  total'income
 been  reduced  by  the  amount  of  annuity  deposit

 Provided  that  if  such  person  is  more  than  seventy  years  of  age  on  the  last
 day  of  the  previous  year  relevant  to  the  assessment  year,  he  shall  not  be  liable
 to  pay  the  additional  income-tax  under  this

 [”  उस  उपलब्ध  के  matte  ]  ।

 इस  अध्याय  में  किसी
 भी

 बात  के  रहते  हुए  कोई  भी  जमा  करने

 उस  निर्धारण  ae  जिसमें  कि  वह  पहले  बार  विधिक  जमा  करने  का  उत्तरदायी  बनता

 ३०  जून  को  अ्रयवा  उससे  पहिले  आयकर  भ्रमणकारी  को  एक  लिखित  सूचना  द्वारा

 यह  घोषित  करेगा  वह  घोषणा  उस  निर्वाह  ate  उसके  बाद  के  निर्माण  वर्षों  के

 लिए  अन्तिम
 कि

 इस अध्याय के  उपबन्ध  उस  पर  लागू  नहीं  होंगे  ;  यदि वह  ऐसा
 करता  है  तो  इस  भ्रध्याय  के  उपबन्ध  के  किसी  भी  विधायी  वर्ष

 के  लिये  जिनके
 संबंध  में  ऐसा  विकल  लागू  होता  उस  पर  लागू  नहीं  होंगे  ;  परन्तु

 शत  यह  है  कि  aa,  qcey at को  प्रारम्भ होने  वाले  fats  वर्ष  के  संबंध में  यह  धारा
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 ती०  ao

 लागू  नहीं  होगी  मानो  कि  का  तीसवां  दिन  अंक  शर  अक्षरों  के  स्थान

 पर  का  तीसवां  दिन  अंक  श्र  wert  नहीं  रखे  गये  थे  ।  यहं

 भी  शर्ते  है  कि  यदि  ऐसा  कोई  जमा  करने  वाला  झ्रायकर  अधिकारी  को  यह  संतोष करा  दे

 कि  वह  किसी  खास  वजह  से  आवश्यक  समय  के  अन्दर  ऐसी  घोषणा  नहीं  कर  सका  तों

 आयकर  ara  नीरीक्षक  सहायक  अ्ायकत भ्झ  के  पूर्व  अनुमोदन  से  ऐसे  जमा  करने  वाले

 को  qatar  अवधि  की  समाप्ति  के  बाद  किसी  भी  समय  ऐसी  घोषणा  करने  की  aq

 देगा

 (२)  यदि  किसी  व्यक्ति  ने  पधारा  (१)  के  श्रन्तगंत  विकल्प  का  प्रयोग  कियां

 हो  तो  उसके  द्वारा  किसी  भी  निर्माण  जिसके  संबंध  में  ऐसा  विकल्प  लागू  होता

 के  संबंध  में  देय  आयकर  की  vad  बढ़ा  दी  जायेगी  जितनी  कि  उस  निधि  वर्ष

 के  संबंध  में  अन्यथा  आवश्यक  वार्षिकी  जमा  की  राशि  कौर  उसके  द्वारा  कुल

 पर  देय  कर  उसकी  राय  में  से  वार्षिकी  जमा  की  राशि  कर  कर  देने  पर  उसके

 द्वारा  देय  भ्रामक  के  अन्तर  से  जितनी  अधिक  हो  उसके  ५०  प्रतिशत  के  बराबर

 बढ़ा  दी  जायेगा  ;  परन्तु  शत  यह  है  कि  संबंधित  fata  वर्ष  से  पहिले  के  वर्ष  के

 afta  दिन  ७०  वर्ष  से  अधिक  झायू च्  का  हो  तो  उसे  इस  उपधारा  के  अंतगर्त  म्रतिरिकत

 (६८) पाय कर  का  भुगतान  नहीं  करना  होगा  1]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है
 :

 खण्ड  ४४,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  नये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड  ४४,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  दिया  गया  ।

 Clause  44,  as  amended,  was  added  to  the  Bill..

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है
 :

 खण्ड  ४५  विधेयक  का  रंग  बने  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड  र्द्र  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया ।

 Clause  45  was  added  to  the  Bill.

 र  ४६
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 २१  qeey  faa  विधेयक

 हैः उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रशन

 खण्ड  ४  विधेयक  का  लग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  ४६  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया
 ।

 Clause  46  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  vy

 Rey  का

 श्री  मी०  रु०  मसानी  :  मैं  इस  खण्ड  का  विरोध  करता  हूं  ।  इस  खंड  द्वारा  राय-कर

 कारियों  को  यह  शक्ति  दीਂ  जा  रही  है  कि  वह  चाहें  तो  किसीਂ  व्यापारी  के  व्यय  के  लिये  अनुमति

 at  चाहें  तो  न  दें  ।  यह  शक्ति  देना  अनैतिक  एवं  अन्यायपूर्ण  है  ।  वर्ष  १९६१  में  प्रवर

 समिति  में  भी  इस  प्रकार  की  शक्ति  दिये  जाने  पर  स्वयं  सत्ताधारी  दल  के  सदस्यों  द्वारा

 भ्रांति  की  गई  थी  ।  इस  शक्ति  के  मिल  जाने  से  एक  शिरास-कर  पदाधिकारी  व्यापारीਂ

 को  बता  सकेगा  कि  उसे  किस  प्रकार  व्यापार  करना  चाहिए  ।  वह  बता  सकेगा  कि  प्रम क

 अमूक  मदों  पर  व्यय  किया  जाय  ।  इस  प्रकार  के  हस्तक्षेप  से  व्यापार  ठप्प  हो  जायेंगे  ।

 भ्र  देश  की  अरथ-व्यवस्था  पर  ब्रा  प्रभाव  पड़ेगा  |  इसे  पारित  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  |  यह  सरकार  इसी  लिये  wana  रहती  हैं  चूंकि  यह  व्यावहारिक  दृष्टिकोण  नहीं

 रखती  है  ।  इसे  मालूम  नहीं  कि  उत्पादन  किस  तरह  होता  है  और  व्यापारी  का  हित  किस

 बात  में  होता  है
 ।

 मैं  इस  खण्ड  का  विरोध  करता  हूं
 ।

 श्री  ति०  ल०  कष्णमाचारी  इस  खण्ड  के  एक  व्यापारी  राय-कर  से  नहीं

 बच  सकेगा  ।  किसी  व्यय  के  झ्राधार  पर  द

 देर

 गे
 बड

 नहीं

 el  उस

 at व्यय  करने  की  क्षमता  को  सीमित  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  श्री  मसानी  के  तके  से

 सहमत  नहीं  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  है

 खण्ड  ४७  विधेयक  का  अलग  बन े|
 पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्री  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  ४७  विधायक  a  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  47  was  added  to  the  Bill,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  AT  है

 कि  खण्ड  ४८  विधेयक  का  aa  बन े|

 प्रस्ताव  स्वीकृत  छपरा  ।

 The  motion  was  adopted.
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 खण्ड  ४८  विधेयक  में  जोड़  दिया  ।

 Clause  48  was  added  to  the  Bil.

 a
 खण्ड  -वर्ष  १९५३  के  श्रीनिवास  संख्या  ३४  का

 श्री  ति०  त०  छुष्णमाचारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 (१)  कि  पृष्ठ  ३४,  पंक्ति  २६  के  परचात् ध स  «(d)  in  section  50,  the  words

 ‘One-half  of?  shall  be  धारा  Yo  में  दाऊद  का

 बाधा  हटा  दिये
 ]

 शब्द  रख  दिये  जायें  ।  (<8)

 (2)  As  a  result  of  the  insertion  of  a  new  sub-clause,  consequential
 amendments  in  regord  to  numbering  of  sub-clauses  may  be
 made.

 [  नये  उप-खण्ड  के  रखे  जाने  के  उप-खण्डों  की
 संख्याओं

 के  बारे  में  श्रानुष॑गिक

 कर  दिये  (७०)

 (२)  पृष्ठ  ३४,  पंक्ति  ३१  से  ३६  तक  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  wa  रख  दिये  जायें  :-”-

 “80.  Where  a  person  makes  on  application  to  the  Controller  in  the

 prescribed  form  for  any  information  in  respect  of  any  assess-

 ment  made  under  this  Act,  the  Controller  way,  if  he  is  satisfied
 that  it  is  in  the  public  interest  so  to  do,  furnish  or  cause  to  be

 furnished  the  information  asked  for  in  respect  of  that  assessment

 only  and  his  decision  in  this  behalf  shall  be  final  and  shall  not

 be  called  into  question  in  any  court  of  law.

 जहां  एक  व्यक्ति  इस  अधिनियम  के  अ्रन्तर्गत  किये  गये  कर-निर्धारण  के  बारे  में

 निश्चित  फाम  द्वारा  कोई  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  fata  के  पास  अभ्यावेदन

 करता  तो  यदि  उसे  विश्वास  हो  जाय  कि  वैसा  करना  जनहित  में

 मांगी  गयी  सुचना  दे  सकेगा  अथवा  केवल  उसी  निर्धारित  कर  के  बारे  में  सुचना

 देने  के  लिये  निदेश  दे  कौर  इस  बारे  में  उस  का  निर्णय  भ्रस्तिम  जिसें

 किसी  भी  विधि  न्यायालय  में  चुनौती  नहीं  दी  जा  सकेगी  ।”]  (७१)

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  १९  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 श्री  काफ़ी  राम  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  १८४५,  १८६,  ११४,  ११२  शौर  992.0

 वस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  मी०  रु०  आसानी  :  इतनी  अधिक  दर  से  सम्पत्ति  शुल्क  लगाये  जाने  के  कारण  ग्रोवर  इस

 कारण
 कि  सम्पत्ति के  एक  व्यक्ति  से  दूसरे  व्यक्ति  के  पास  जाने  से  पूंजी  लाभ  कर  देना  लोगों

 के  लिये  सम्पत्ति  ही  असम्भव हो  जायगा  ।  सम्पदा  शुल्क  कौर  पूंजी लाभ  कर  देने
 के  लिये

 लोगों  के  पास धन  ही  नहीं  होगा  ।  मेरे  संशोधन  संख्या  ११२  का  उद्देश्य  यह  है  कि  यदि  कोई

 व्यक्ति  मजबूरी में  सम्पत्ति  बेचता  है  तो  उस  से  सम्पत्ति के  बढ़े  हुए  मुल्य पर
 सम्पदा  शुल्क  न

 लिया  जाय
 भर

 पूंजी  लाभ  कर  न  लिया  जाय  प्रस्थान  उस  के  पास  कुछ  शेष  नहीं
 एक  उद्देश्य

 ag  भी  है  कि  यदि  करदाता  के  पास  देने  के  लिये  धन  न  हो  तो  वह  चल  सम्पत्ति
 सरकार  को  दे

 सके  जैसा  कि  ब्रिटेन  में  भी  होता  है  ।  मेरे  संशोधन  संख्या  ११३  का  उद्देश्य  वर्तमान  सम्पदा  शुल्क

 को  ही  बनाये  रखना  है  ।  यदि  सरकार  ने  सम्पदा  शुल्क  की  दर  जैसा  कि  घोषित  किया  गया

 तो  वहू  देश
 को

 तबाही
 की

 कौर  ले  जायेगी
 |  इस  शुल्क को  बढ़ाना  अनुचित

 एवं  अन्यायपूर्ण हैं
 |
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 १  IGGy  वित्त  त्रिज़्या
 कि अ

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  fant  :  बढ़ाये  जा  रहे  सम्पदा  शुल्क  तौर  पूंजी  लाभ

 कर  को  मिलाया  जाय  तो  सम्पत्ति  से  १००  प्रतिशत  मूल्य  से  भी  अधिक  दर  ह  जायगी  ।  इतनी

 मात्रा  में  कर  लगाना  अन्यायपूर्ण  é  * ayy  मस्तानी  ने  ठीक  ही  कहा  हैं  कि  कई  लोगों  को  शल्क

 ौर  कर  पर्दा  करने  के  लिये  मजबूरी  में  सस्ते  दामों  पर  सम्पत्तियां  बेचनी  पड़ेंगी  |  उन  लोंगों  को

 उचित  मूल्य  नहीं  मिलेगा  अर  सम्पत्तियां  नष्ट  हो  जायेंगी  ।  ब्रिटेन  में  सम्पदा  शुल्क  की  उच्चतम  दर

 ८०  प्रतिश  है  उग्र  शुल्क  लगभग  १.  ३  करोड़  रुपये  की  सम्पत्ति  पर  लगाया  जाता  है  जब  कि

 हमारे  देश  में  २०  लख  की  सम्पत्ति  पर  ही  लगाया  जा  रहा  है  ।  इ  दर  को  कम  करना  चाहिए  |

 इस  के  ग्र ति रिक्त  सम्पदा  शुल्क  सदा  करने  पर  जो  राशि  व्यय  होती  हैं  दत्त  कीं  गच  सम्पदा  निर्धारण

 को  समय  नहीं  कीं  जानी  चाहिए  ।

 श्री  काशीराम  गुप्त  :  मेरा  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वहू  ५  लाख  से  कम  की  सम्पत्ति

 को  अपने  संशोधन  को  सीम  में  न  लायें  ग्रोवर  दूरे  छूट  की  सीमा  को  ५००००  से  बढ़ाकर

 एक  लाख  कर  दिया  जय  यार  सथ  ही  साथ  दर  में  भी  परिवर्तन  किया  जाय  ।

 ५, हैं|  मुरारका  :  सम्पदा  शुल्क  संबंधी  विधान  में  gare  करने  की  दृष्टि  से  मैं  तीन  सुझाव

 चाहता हूं
 ।  एक  यह  कि  जबਂ  एक  सम्पत्ति  पहली  सन्तान  के  पास  जाती  हैं  Sa  पर  शुल्क

 कीं  दर  कम  जब  वही  सम्पत्ति  तीतरी  उत्तराधिकारी  के  पास  जाती  है  तो  शुल्क  को  दर

 पहले  को  fitted  अधिक  हो  eth  तरह  सम्पदा  TER  दर  उत्तरोत्तर  बढ़नी  ।  मेरा  दूसरा

 यह  है  कि  एक  उत्तराधिकारी  या  ats  तराधिकारी  होने  पर  एक  ही  दर  से  सम्पदा

 शुल्क  क  लगाया  जाना  अन्यायपूर्ण  है  ।  श्री  रत्तनी  जिगर  डा०  feral  से  सहमत  होते  हुए  मैं  तीसरा

 सूचना  यहू  देना  चाहता हुं हुं  कि  जिस  सम्पत्ति  को  सम्पत्ति  शुल्क  देने  के  लिये  बेचा  जाता  है  उस  पर

 पूंजी  लभ  कर  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।  श्री  मसानी  डा०  fuaat  का  यहां  कथन  भी  सही  है
 कि  सम्पदा  शुल्क  प्रारपूजी  लाभ  कर  दोनों  को  मिला  कर  काफी  से  अ्रधिक  भार  सम्पत्ति  करदाता

 पड़ेगा  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  सम्पत्ति  शुल्क  देने  के  लिये  जो  एक  विशेष  सम्पत्ति  की  कीमत  प्राप्त

 की  जाय  उसे  लागत  समझा  जाय  ्र  यदि  Sa  लागत  से  अधिक  धन  सम्पत्ति  स्वामी  को  प्राप्त  हो

 तभीਂ  पूंजी  लाभ  कर  लगया  जाय  ग्रन्थ  नहीं

 श्री  हिम्मतसिंह का :  मेरा  यह  सुझाव  है  fei  सम्पदा  शुल्क  निर्धारण  के  लिये  निम्नतम

 सोमा  मं  परिवर्तन  करके  उसे  बढ़ा  दिया  जाय  ।  जितन  सम्पत्ति  पर  wa  सम्पदा  शुल्क  लगाया

 जा  रहा  है  उस  से  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  इसे  war  करने  के  लिये  अरपन  सम्पत्तियां  बेचनी

 पड़ेंगी  ।  कर  क  जो  निम्नतम  सीमा  है  उस  H  परिवर्तन  करना  चाहिए  ।  यदि  aa  परिवहन
 '  करना  वांछनीय  न  समझा  जाय  तो  बाद  म॑  यह  परिवर्तन  अवय  किया  जाय  |

 श्री  व०  बाण  नये  भ्रायव्ययक  प्रस्तावों  द्वारा  २०  लाख  से  ऊपर  मूल्य  की  सम्पत्ति

 ८४  प्रतिशत  की  दर  से  सम्पदा-शुल्क  लगाया  जा  रहा  है  ।  मैं  ada  ऐसे  प्रस्तावों  का  समर्थन

 करता  रहा  हूं  परन्तु  विंमान  सम्पदा-शुल्क  की  द्र  अनुचित  तौर  से  निर्धारित  की  जा  रही  है  ।

 यह  दर  अ्रत्यधिक  है  ।  हम  अपने  सम्पदा  शुल्क  के  ढांप  क  अमरीका  कौर  ब्रिटेन  जैसे  समृद्ध  देशों

 के  ढांचों  से  नहीं  मिला  सकते  चूंकि  उन  की  प्रणाली  भिन्न  भिन्न  है  ।  ब्रिटेन  में  पूंजी  लाभ  कर  नहीं

 लगाया  जाता  कौर  अ्मरोका  सम्पदा  शुल्क  लगाने  को  पद्धति  भिन्न  है  ।  शुल्क  या  कर  लगाते

 देवन  आवश्यक  होता  है  कि  मानव  प्रकृति  कया  है  ।  ८५  प्रतिशत  की  दर  से  सम्पदा

 शुल्क  झ्र ौर  साथ  हो  पूंजा  लाभ  कर  लगाने  का  परिणाम  यह  होगा  कि  सम्पदा  स्वामियों  को  सम्पत्तियां
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 बाण  war]

 बचनी  पडेंगे  WEGAT  वह  कर  al  नहीं  कर  सका  इतन  मं  जब  सम्पत्ति  शल्क  देना

 होगा  तो  यह  स्वाभाविक  है  कि  लॉग  सम्पत्तियों  को  ब्रंच  दार  सोना  रखेंगे  wie  फिर  सोने  कह

 चौर्यानिवन  बड़ेगा  ।  इसलिये  सम्पदा  शल्  की  इतनी  दर  से  aaa  कुरीतियां  पैदा  होंगे  ह

 मेरा  अनमोल है  कि  इत  सतो वैज्ञानिक  यट लू  पर  स्वर्थ  ध्यान  दिया  जाय  ।

 वक
 थ्री  ति०  त०  कू  वक  सदस्यों  ने  कहा  fal  सम्पदा  शुल्क  लग लगाने  से  लोगों

 को  मजबूरी  में  प्रगति  सम्पत्तियों  को  बेचना  इसलिये  क्या  सरकार  स्वयं  सम्पत्ति  ही  के

 स्वीकार  नहीं  ।  इस  प्रयोजनार्थ  हमें  एक  अलग  सम्पदा  विभाग  खोलना  पड़ेगा  ।
 हब्श ब्न्न्य ्  र छक  पेचीदा  समस्या  है  ।  सरकार  इस  बारे  मं विचार क  ही  है  जो  निर्णय  frat  गया  वह  सभा

 को  दंता  दिया  जायगा  ।  कुछ  सदस्यों  ने  यह  भी  चक ल् ना [2 | ग  कि  सम्पदा  पंजी  लाख

 क्र  शादी  लगने  से  कुल  अदा  करने  वाली  सशि  की  दर  १००  प्रतिशत  से  भी  अधिक  ह  ब

 इच  बारे  म॑ं  विचार  करने  के  लिये मैं  तैयार  हूं  ।  यह  प्रशन  तुरन्त  पैदा  नहीं  होगा  ।  इसे  भ  दो

 बंब  का  समय  लंग  जायगा  |  इस  सोच  मं  मैं  अन्तिम  सीमा  के  बारे  मं  विचार  करने  के  faa

 go tare  श  सरकार  ने  कहा  है  कि  सभी  प्रकार  के  दिये  जाने  वाले  को  मिला  कर

 दर  ८५  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।  चाय  बागान  के  लिये  प्रवेश  शल्क  का  पुरा  लाम

 ने  दे  दिया  है  द्वार  छोटे  मोट  लोगों  को  यह  शुल्क  देना  नहीं  पड़ेगा  |

 गरब  हम  देखेंगे  कि  इस  विधान  के  क्या  परिणाम  होते हैं  ।  यदि  सरकार  ने  सम्पत्ति  प्राप्त

 करना  वांछनीय  समझा  तो  aa  किया  जायेगा  आर  यदि  प्रकार  के  करों  को  मिला  कर

 दर  ८५,  प्रतिशत  से  अविक हु हुई तो  भा  परिवर्तन  किये  जा  सकते  हैं  |  परन्तु  इस  समय  मैं

 किस  संशोधन  को  स्वीकार  नहं  कर  सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह
 है

 फि  पृष्ठ  3%,  पंक्ति  २६,  के  पश्चात  ia  section  50;
 the  wor  js  ‘one-half

 of’  shall  be  omitted;”’  ‘ie  (1)  घारा  ५०  शब्द  का  ब्रासा  हटा  दिये

 "]  दा  रख  दिये  जायें  ।  (६९)

 प्रस्ताव  स्वर  FAT  t

 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान  यह  है  fa

 As  a  result  of  the  insertion  of  new  sub-clause,  consequential  amend—

 ments  in  regard  to  numbering  of  sub-clauses  may  be  made-

 नयें  उप-खण्ड  के  रखे  जाने  के  उप-खण्डों
 की

 संख्याश्रों  के
 बारे  मैं

 प् तप  गव  पार बतन  1  fea  जायें  (v0 )

 प्रस्ताव  स्वादु  ।  हुआ  ।

 The  motion  was  ado  pted *  ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान  यह  है

 कि  पष्ठ  ३४,  पंक्ति  ३१  से  ३६  तक  के  स्थान  पर  '  निम्नलिखित  दाऊद  रख  दिये

 जाय
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 faa  विधेयक २१  १९६६४
 —_————

 “80,  Where  a  person  makes  an  application  to  the  controller  in  the

 prescribed  form  for  any  information  in  respect  of  any  assess~-

 ment  made  under  the  Act,  the  Controller  may  if  he  is  satisfied
 that  it  is  the  public  interest  so  to  do,  furnish  or  cause  to  be

 furnished  the  information  asked  for  in  respect  of  that  assess-
 ment  only  and  his  decision  in  this  behalf  shall  be  final  and
 shall  not  be  called  into  question  in  any  court  of

 oo Bo,  जहां  एक  व्यक्ति  इस  भ्र धि नियम  के  अ्न्तररांत  fea  गये  कर-निर्धारण  के

 बारे  म॑  निश्चित  फर्म  कोई  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  नियंत्रक

 के  पास  अभ्यावेदन  करता  तो  यदि  उसे  विस्वास  जाय  fa

 वैसा  करना  जनित  में  मांग  गयी  सुचना  दे  सकेगा  अथवा  केवल  उसी

 निर्धन  eal  वर  के  बारे  म॑  सुचना  देने  के  लिये  निदेश  दे  ese  बारे  में

 उसदा  निर्णय  अन्तिम  जिसे  विस  भें  विधि  न्यायालय  में  चुन  नहीं

 दी  जा  |  (9%)

 प्रस्ताव  स्वकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  LE  मतदान  क  प्रय  गया  जत्था  प्रस्  कृत  हु  |

 The  amendment  No.  19  was  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संस्था  Rex,  ११३  कौर  ११४  मतदान  क  ठप्प  रखे  गय  त्प्था

 श्राविका  हुए

 The  amendment  Nos,  112,  113  and  114  were  put  and  negatived.

 संशोधन  संख्या  १८५  और  १८६,  सभा  की  अ्रनूसति  से  वापिस  feat  गया  !

 Amendments  Nos.  185  and  186  were,  by  leave,  with  drawn.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  खण्ड  ve,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  ४€,  संशोधित  रूप  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 49  as  amended:  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  ५०  ः (वबं  ae ACE)  भ्र घि नियम  संख्या  २७  का  संशोधन )
 श्री  fio  त०  कृजगमा'दारी  :_  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  ३६,  पंक्ति  २१  से  २७  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  शब्द  रख  दिये  जायें  —

 Where  a  person  makes  an  application  to  the  Commissioner  in
 the  prescribed  form  for
 Ba 1  any  information  relating  to  any  assessce

 n  respect  of  any  assessment  made  under  this  Act,  the  Commis-
 sioner  may,  if  he  is  satisfied  thet  it  is  in  the  public  interest  so  to
 do,  furnish  or  Cause  to  be  furnishe  dthe  information  asked  for  in
 respcct  of  that  assess  ment  only  and  his  decision  in  this  behelf
 shall  be  final  and  shall  not  be  ca  1160  into  question  in  any  court  of
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 SUPAT  वार  | श्री  ato  To

 बन
 [  र  जहां  एक  इस  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  सी  निर्धारित  कर  n

 बारे  मं  किस  कर-दाता  सम्बन्धी  कोई  सुचना  प्राप्त  करने  के  लिये  निश्चित

 फोन  द्वारा  MAT के  पास  अ्रभ्यावेदन  करता  तो  यदि  उसे  विश्वास

 हो  जाय  कि  वैसा  करना  जनहित  मं  केवल  उसी  निर्धारित  कर  के  बारे

 म॑ं  सुचना  दे  सकेगा  या  सुचना  उपलब्ध  करने  के  लिये  निदेश  ग्रोवर

 इस  बारे  में  उसका  निर्णय  अन्तिम  होंगा  जिसे  fear  भी  विधि  न्यायालय  मे

 नहीं  दी  (  )

 थी  ato ०  '  रु०  मैं  अपना  संगठन  संख्या  ११६  प्रस्तुत  बरता
 है  ।

 श्री  काशी  राम  ग  प्त  मैं  अपना  संशाधन  संख्या  १६०  प्रस्तुत चरता  हुं  ।

 मैं  सहित  संशोधन  संख्या  VEL  ant 4 qx  प्रस्तुत  करता  ह  ! शी  हिम्मत सिह का

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  संशोधन  तथा  खंड  ५०  गरब  सभा  समक्ष  हैं  ।

 श्री  मी ०  5०  मेरे  संशोधन  वत  उदेश्य  ag  हैं  कि  एक  लाख  रुपये  विधिक  राय

 वाले  लोंगों  पर  धन-कर  न  लगाया  जाय  ।  अज  हम  देखते  हैं  कि  रुपये  की  क्रय-झाडती  fea

 कम  gi  गयी  एक  लाख  रुपये  कीਂ
 शक्ति

 १९  की  तुलना  घट  कर

 २०,६००  रुपये  रह  इसलिये  इस  वर्ग के  लोगों पर  धन-कर  लगाना  उन  को  लूटना

 इत  से  मध्यम  के  लोगों  पर
 बहुत  बुरा  अग्रसर  पड़ेगा |

 श्री  काशीराम  गुप्त  मेरे  संशोधन  क्त  उद्देश्य यह ह  है  far  जिन  लोगों  के  पास  २  लाख

 रुपये  से  कम  धन  है  उन  को  धन-कर
 की

 सीमा  मन  लाया  २  लाख  से  कम  धन  वाले

 कर-भ्रपवंचन  नहीं  इसलिये  इस  खण्ड  का  उद्देश्य  इस  कर  के  लगाने  से  पूरा  नहीं  होंगा  |

 जो  छिपी  हुई  आय  है  वहू  सामने  नहीं  सकेगी  |

 श्री  हिम्मतासिहका :
 मेरे  संशोधन  का  उदेश्य  यह  है  कि  कर-निर्धारण  की  एक  विशेष

 तिथि  के  पश्चात  प्रतियां  उपलब्ध  करने  सम्बन्धी  उपबन्ध  होना  चाहिए  जैसा  कि  अन्य

 नियमों में  भी  दिया  गया है  ।  मैं  यह  भी  चाहता हूं  कि  दो  लाख  से  कम  रकम  पर  धन-कर  न

 लगाया  जाय  |

 श्री  ति०  त०  कुष्णमाचारो :  एक  मकान  जिस  का  मूल्य  एक लाख  रुपये  से  अ्रधघिक  नहीं

 उस  को  छट  दी  गयी  है  ।  इसे  जोड़  कर  दो  लाख  रुपये  ह  रकम  बनती  है  ।  इस  के  अ्रतिरिक्त

 धन-कर  सम्बन्धी  सीमा  को  कम  नहीं  किया  गया  है  ।  वास्तव  में  श्री  मसानी  जिन  लोगों  के  हित

 की  बात  करते
 हैं  उन्हें

 कर
 बहुत

 कम
 देना  पड़ेगा  ।

 धन-कर
 में  मैं  ने

 वास्तव
 में  रियायत दी  है  ।

 एक  लाख  से  कम  मूल्य  वाले  मकान  की  रकम  पर  कर  नहीं  लगेगा  ।  इस  से  निम्न  मध्यम  वर्ग  के

 लोगों  को  राहत  fat  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 घटन  यह  है  कि

 पृष्ठ  ३६, af क्ति  २१  से  २७  तक  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  शब्द  रख  दिये

 जायें
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 १  १८८६  वित्त  विधायक

 Where  a  person  makes  an  application  to  the  Commissioner
 in  the  prescribed  form  for  any  i:  formation  relating  to  any
 assessee  in  respect  of  any  assessment  made  under  this  Act,
 the  Commissioner  may,if  he  is  satisfied  that  it  is  in  the  pub-
 lic  interest  so  to  do,  furnish  or  cause  to  be  furnished  the
 information  asked  for  in  respect  of  that  assessment  only  and
 his  decision  in  this  behalf  shall  be  final  and  shall  not  be  called
 into  question  in  any  Court  of

 [wR  जहां  एक  इस  अ्रधिनियम  के  ग्रन्थित  किसी  निर्धारित  कर

 के  बारे  में  किसी  कर-दाता  सम्बन्धी  कोई  सूचना  प्राप्त  करने  के  लिये  निश्चित

 फार्म  द्वारा  आयुक्त  के  पास  अ्रभ्यावेदन  करता  तो  यदि  उसे  विश्वास

 हो  जाय  कि  वैसा  करना  जनहित  में  केवल  उसी  निर्धारित  कर  के

 बारे  में  सुचना  दे  सकेगा  या  सूचना  उपलब्ध  करने  के  लिये  निदेश  दे  सकेगा

 गौर  इस  बारे  मे  उसका  निर्णय  भ्रान्ति  होगा  जिसे  किसी  भी  विधि  न्यायालय  में

 चुनौती  नहीं  दी  जा  (७२)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ११६  प्रस्तुत  किया  गया  कौर  श्रस्बी कृत  हुद  ।

 The  amendment  no  116  was  put  and  negatived.

 att  काशीराम  गुप्त  :
 मैं  संशोधन  संख्या  4&o  वापस  लेता हूं  ।

 संशोधन  संख्या  १६०,  सभा  की  श्रीमती  वापस  लिया  गया  ।

 Amendment  No.  190  was,  by  leave,  withdrawn.

 उपाध्यक्ष महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  १९१  कौर  १९२  मतदान  के  लिये  ्य  गय  कौर

 eater  हुए  ।

 The  amendments  was  191  and  192  were  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत  यह  है  :

 खण्ड  ५०  संबोधित  रुप  विधेयक  का  अंग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्थिति  हु  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  ५०  संशोधित  रूप  में  विधि  यक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  50  as  amended  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  ५१

 att  ति०  To  फकृष्णमाचारो  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 (१)  कि  पृष्ठ  ३७  पंक्ति  ८  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाय  :

 in  section  3,  in  sub-section(1),  the  proviso  and  the  Explanation  shall

 be,omitted  इश्क

 र  े
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 ति०  कृष्णामाचारी ]
 घार

 ["  ३  उपधारा  (१)  में  परन्तुक  wit  व्याख्या  लॉप  किया

 जावेगा  ।  ]  (७३)

 As  a  result  of  the  cbove  emendment,  sub-clauses  (i)  to  (vi)  may  be  re-

 numbered  ६५  (ii)  to  (vil)  respectively.

 (२)  संशोधन  के  प्ररिणामस्वरूप  उपखण्ड  (१)  से  (६)  तंक  का  क्रमांक

 (२)  सरे  (७)  कर  दिया  जायें  ।  (७४)

 (३)  पृष्ठ  ३७  पंक्ति  ३२  में  निम्नलिखित  का  लोप  किया  जाय

 (ii)  of  clause  (a),  81077,

 खण्ड  को  उपखण्ड  (२)  ौर |  (wy)

 (४)  पृष्ठ
 देग

 में  पंक्ति  ३६  से  ४२  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाय  :--

 Where  a  person  makes  an  application  to  the  Commissioner  in  the

 prescribed  form  for  any  information  relating  to  any  assessee  in  respect  of  any
 assessment  made  under  this  Act,  theCommissioner  may,  if  he  is  satisfied  that

 it  is  in  the  public  interest  so  to  do,furnish  or  cause  to  be  furnished  the  informa-
 tion  asked  for  in  respect  of  that  assessment  only  and  his  decision  in  this  behalf

 shall  be  final  and  shall  not  be  called  into  question  in  eny  court  of  law.  9.0

 [35  ख  जहां  कोई  व्यक्ति  इस  अधिनियम  के  अ्रन्तगंत  किसी  कर  निर्वारण  के  संबंध

 में  किसी  जानकारी  के  लिये  विहित  प्रपत्र  में  श्रावित  को  प्रार्थनापत्र  2  तो

 यदि  भ्रायुक्त  संतुष्ट  हो  जाय  कि  ऐसा  करने  में  लोक  हित  है  तो  वह  कर  निर्घारण

 मात्र  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  जानकारी  दे  सकता  है  या  दिला  सरकता  हैरान

 इस  सम्बन्ध  में  उसका  fare  झ्रन्तिम  होगा  झर  किसी  न्यायालय  में  उसे

 पर  ग्रा पत्ति  नहीं  की  जा  सकेंगी  ।  ]  (७६)

 श्री  मी०  रू०  मसानी  :  मैं  संशोधन  संख्या  ११७  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 Sto  लक्ष्मी मल्ल  सिविल  :  मैं  संशोधन  संख्या  २०  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  मुरारफा  :  मैं  संशोधन  संख्या  १६४,  १६५  १६६,  ग्रोवर  १६८  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 श्री  मी०  रु०  ससानी  :
 व्यय  कर  से  सरकार को  बहुत  कम  अन्हुम हुई  थी  अतः  फिर  से  इसे  पारित

 करने  की  कोई  अवश्य कत  नहीं  यी  ।  मेरा  संशोधन  स्वीकार  करने  पर  पहले  दी  गई  विभक्तियां

 जो  रब  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  लागू  हो  जायेंगी
 पौर  नई  दरें  भी

 लागू
 होंगी  |

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी  :  मेरे  संशोधन  का  यह  प्रयोजन  है  कि  पहले  जो  विभक्तियां  लागू

 थों  उन  में  चे  बच्चों  की  शिक्षा  ्र  निर्भर  माता  पिता  के  पोषण  का  ad  भो  विमुक्त

 रखा  जाय  |

 ा
 दूसरे  मैं  खण्ड  %9(9)  के  उपखण्ड

 (२)
 की  कौर  ध्यान  दिलाना  चर्चा  दर्स  ||  जिस  से  अ्रतुसार

 नग
 व्यय  कर  से  विमुक्त  दान  या  उचट  BC  लगाया  जायगा  |  इस  से  तो  दी  गई  विमुक्ति

 निदेशक  हो  जाती  है  ।  मेरे  संशोधन  का  उद्देश्य  उस  विमुक्ति  को  समझते  सातंक  बनाना  है  ।
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 faa  विधेयक zy  q&ev

 न्  याण  fo थी  मुरारका  मेरे  रोचन  का  SAR  act  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  परन्तुक  का  लॉप  करना  हैं

 कयोंकि  यदि  mit  ५०००  रुपये  तक  के  उपहार  को  कर  विमुक्त  करते  हैं प्र ौर  व्यय  कर  के  अन्तत

 wa  पर  फिर  से  कर  लगा  देते  हैं  तो  सामने  विमुक्ति  कौन  सी  दी  ।  व्यय  कर  का  एक  उदेश्य  यह  है
 >

 कि  दिखाने  के  खच  को  रोका  जाय  ।

 डा०  सरोजिनी  महिला  पीठासीन  हुई

 |  Dr-  SAROJINI  MAHIsHI  in  the  chair  |

 कसौटी  यहीं  होनी  चाहिये  कि  खर्चे  वे कल्पित  है  या  श्रनिवायं  |  परिवार  के  लोगों के  उपचार  कौर

 सच्चों  की  पढ़ाई  पर  खर्चें  वैकल्पिक  नहीं  हैं  ।  सरकार  शिक्षा  पौर  अ्रस्पतालों  पर  इतना  अधिक

 खबरें  कर  रहीਂ  हैं  तो  ग्रुप  ऐसे  व्यक्ति  पर  कर  क्यों  लगाते  हैं  जा  अपने  बच्चों  को  शिक्षा  और  स्वास्थ्य

 व्यवस्था
 दान  कर  सकता  है  ।  केवल  दिखावे  के  खर्चे  पर  ही  कर  लगना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  यहाँ  हैं  कि  यह  कर  त्रितल  q&ey  में  लाया  गया  हैं  गर्त  इस  का  प्रभाव  भूतलक्षी

 नहीं  होना  चाहिये  बल्कि  इसे  ग्रिनेल  से  लागू  होना  चाहिये  ।  भले  दर  कम  कर  दी  गई  है  तब  भी  उस

 का  भूतलक्षी  प्रभाव  ग्र तु चित  हैं  क्योंकि  लोगों  ने  वहं  खं  इस  विचर  से  किया  था  कि  उन  पर  कोई

 कर  नहीं

 A  आदित्य  क  नाते  मंत्री  महोदय  को  इन  सुझावों  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।

 घी  on  त्रिवेदी  इत  व्यय  कर  को  वापिस  ले  लिया  गया  था  किन्तु  wa  पुनः  इसे  लाते

 हुए  कोई  कारण  नहीं  बताया  गया  कि  ऐसा  कपों  किया  गया  है  ?

 बच्चों  की  पढ़ाई  कौर  मता  पिता  का  पोषण  बिल्कुल  vlad  खर्च  है  ग्रोवर  मैं  डा०  सिंघवी  से

 सहमत  हूं  कि  इ  खच  को  व्यय  कर  से  विनत  रखना  afer  |

 कर  केवल  कर  लगाने  के  ध्येय  से  नहीं  लगाना  इ  कर  ने  अनेक  लोंगों  को  धर्मार्थ

 कामों  से  वित  कर  दिया  श्रौर वे  TH  शालियों  कौर  सदाव्रत  पूल  लगाने  की  बजाय  अ्रनावश्यक

 खर्चें  करने लगे  हैं  ।

 केवल  कराधान  कें  दृष्टिकोण  को  नहीं  अपनाना  बल्कि  समूची  दृष्टि  a  विचार

 करना  चाहिये  |  कर  लगाते  समय  भी  यह  ध्यान  कहिये  कि  लोगों  के  पास  उपभोग  के  लिये  पेपा

 जप  रह े।

 तो  बड़  :  मैं  केवल  पहुं  पुछना  चाहता  हु  कि  मंत्री  महोदय  के  पूर्वा घि कारी  ने

 ga  वापस  ले  लिया  था  क्योंकि
 इस  से  केवल  ६  लाख  रुपयें  कीं  श्राव्य  हुई  थी  तो  अज  इसे  पुनः  लाने  का

 कपा  कारण  हैं  ?

 att  हिम्मत सि हुका  :  मैं  अनुभव  करता हुं
 कि  खण्ड  ५१  उपखंड  (२)  का  परन्तुक  नहीं  रहना

 चाहिये  क्योंकि  ्  से  धर्माध  संस्थापकों  की  सहायता  के  साधन  समाप्त  हों  जायेंगे  ।  अन्य  विभक्तियां

 aire  लेना  भी  भ्र तू चित  है  किन्तु  यह  विमुक्ति  वापस  लेने  में  तो  बिल्कुल  ही  कोई  अंय

 सरकार  एक  ही  है  किन्तु  केवल  मंत्री  बदलने  से  ही  इस  की  नीति  निरन्तर  बदलती  रहती  है  ।

 उर  भु
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 > = श्री  ato  Yo  श्री  :  व्यय  कर  स्वयं  घृणित  उपाय  किन्तु  पित  क्षे  तोषण  पर  खं  पर

 कर  लगाने  से  तो  यह  कौर  भी  घृणास्पद  हो  गया  है  ।  भारतीय  समाज  में  माता  पिता  का  पोषण

 कौर  बच्चों  की  देखभाल  आवश्यक  परम्परा  है  ।  मत  इन  घुणास्पद  बातों  को  इससे  .

 निकाल  देना  चाहिये  |

 श्री  ति०  त०  छू  :  श्री  हिम्मतसिंह  का  ने  जो  धमर्थिं  संस्थानों  के  बारे  में

 उसकों  लिए  तो  supe]  अब  भी  विद्यमान  है  ।  माता  के  पोषण  की  ब।त  के  सम्बन्ध  में  श्री

 अगे  यह  भूल  गये  हैं  कि  व्यय  कर  ३६०००  रुपये  से  अधिक  खरच  होने  पर  है  कौर वे
 लोग

 इतने  पैसे  में  माता  पिता  का  पोषण  कर  सकते  हैं  ।  इस  कर  में  केवल  सुधार
 किया

 गया है  ।

 निस्सन्देह  झ्राघनिवम  को  भूतलक्षी  प्रभाव  प्रदान  करने  पर  अ्रापत्ति  को  गई  हैं  ।  किन्तु  यह

 राशि  मामूली  है  भ्रमित  केवल  १५  प्रतिशत  है  ।  ३६०००  रुपये  बचें  करने  वाला  व्यक्ति  सरकार

 को  qYoo  रुपये  देने  से  नहीं  घबरायेगा  |

 किसी  ने  कहा  था  कि  इससे  केवल  ६  लाख  रुपया  मिला  है  |  वास्तव  में  ६  लाख  रुपये  की

 तो  बकाया  कर  हैं  ।  Sai  की  वसूली  पर  कुल  वसूली  १.  ६०  करोड़  रुपये  की  होगी  |

 श्री  त्रिवेदी  ने  है  कि  मैंने  इसके  समन  में  कुछ  नहीं  कहा  ।  संघ  तो  यह  है  कि  बजट  भाषण .
 में  मैंने  यही  कहा  था  कि  कर  श्रपवबंचन  के  उपायों  को  है  कौर  हम  चाहते  हैं  कि  लोग  खर्च

 की  बजाय  बचायें  ।

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यहं  है  :

 (१)  कि  पृष्ठ  ३७  में  पंक्ति  ८  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाय  :

 in  section  3,  in  sub-section  (1),  the  prov  40U wo  and  t ailu  &  he  Explanation  shall
 be  0  mitted  ढल

 धारा  ३  उपधारा  (१)  में  परन्तुक  कौर  व्याख्या  का  लोप  किया  जायगा  1]

 (७३)

 2)  a  result  of  the  above  amendment,  sub-clauses  (i)  to  (vi)  may  be
 renumbered  as  (ii)  to  (vii)

 [sattat  संशोधन  के  परिणामस्वरूप  उपखण्ड  (१)  से  (६)  को  क्रंसरणा  (2)
 से  (9)  क्रमांक  दिये  जायें  (७४)

 (३)  पृष्ठ  ३७  में  पंक्ति  ३२  का  लोप  किया  जाय

 (ii)  of  clause  (a),  80077.

 fare  को  भूखण्ड  (२)  (७५)

 (¥)  पृष्ठ  ३२,  पंक्ति  ३६  से  ४२  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाय

 Where  a  person  makes  an  application  to  the  Commissioner  in  the
 prescribed  form  for  any  information  relating  to  any  assessee  in  respect  of  any
 assessment  made  under  this  Act,  the  Commissioner  may,  if  he  is  satisfied  that
 it  is  in  the  public  interest  so  to  do,  furnish  or  cause  to  be  furnished  the  informa-
 tion  asked  for  in  respect  of  that  assessment  only  and  his  decision  in  this  behalf
 shall  be  final  and  shall  not  be  called  into  question  in  any  court  of
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 )  वित्त
 विधेयक १

 इभ

 [3s  जहां  कोई  व्यक्ति  इस  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  किसी  कर  निर्धारण  के

 सम्बन्ध  किसी  जानकारी  के  लिये  विहित  प्रपत्र  में  ग्रा युक्त  को  प्राथनापत्र  दे

 तो  यदि  भ्रायुक्त  संतुष्ट  हो  जाए  कि  ऐसा  कहने  में  लॉक  हित  ह  तो  वहू

 कर  निर्धारण  मात्र  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  जानकारी  दे  सकता  है  या  दिला

 सकता  हैं ग्र ौर  इस  सम्बन्ध  में  उसका  निर्णय  अन्तिम  होगा  पौर  किसी

 न्यायालय  में  उस  पर  आपत्ति  नहीं  की  जा  सकेंगी  ]  1(७६)

 प्रस्ताव  स्वकृत  ञ्  |

 The  motion  was  adopted.

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २०  कौर  ११७  मतदान  क  लिए  रखे  गए  शर  अरवी

 कृत  हुए  ॥

 संशोधन  संख्या  १६४,  १६५,  १६६  कौर  १६८,  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिये  गये  ।

 Amendment  Nos.  164,  165,  166  and  168'  were  by  leave
 withdrawn.

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  खण्ड  ५१,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 ‘The  motion  was  adopted.

 अरण्ड  ५१,  संशोधित  रूप  सें  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  51  as  amended  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  ५२

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 (१)  कि  पृष्ठ  ३६

 पंक्ति  २२  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाय  ——

 in  Section  5--

 (i)  in  Clause  (viii)  of  sub-section

 (1)  for  the

 ["  घारा  ४५

 (१)  उपधारा  (१)  के  खण्ड  (८)  के  (9)

 (२)  पृष्ठ  ३४,

 पंक्ति  २४  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाय

 (ii)  in  sub-section  (2),  for  the  words  the  words
 thousand”’  shall  be

 [  (२)  उपधारा  (१)  में  हज़ारਂ  के  स्थान  पर  हजारਂ  शब्द  रखें

 जायेंगे  ।  ]  (२)

 (३)  पृष्ठ  ४१  में  ofa 4TET  २३  ६  से  ४२  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  जाय
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 Finance  Bill  Vaisakha  1,  1886  (Saka)

 ति०  त०  कृष्णम/चारी  ]

 ce  Where  a  person  makes  an
 application

 to  the  Commissioner  in
 the  prescribed  form  for  any  information

 relating  to  any  assessee  in  respect  of

 any  assessment  made  under  this  Act,  the  Commissioner  may,  if  he  is  satisfied
 that  it  is  in  the  public  interest

 so  to  do,  furnished  or  cause  to  be  furnished  the
 information  asked  for  respect  of  that  assessment  only  ‘and  his  decision  in
 this  behalf  shall  be  final  and  shail  not  be  called  into  question  in  any  court  of

 [xv  जहां  काई  व्यक्ति  इस  अधिनियम  के  अ्न्तगंत  किसी  कर  निर्धारण  के  संबंध

 में  किसी  जानकारी  के  लिये  विहित  प्रपत्र  में  झ्रायक्त  को  प्रा थन पत्र  दे  तो  यदि

 अयुक्त  संतुष्ट  हो  जाय  कि  ऐसा  करने  में  लोक  fea  है  तो  वहं  कर  निर्धारण

 मात्र  के  सम्बन्ध  में  उपेक्षित  जानकारी  दे  सकता  हैं  या  दिला  सकता है  प्रौढ़

 इस  सम्बन्ध  में  vd  का  निगम  अन्तिम  होंगा  शौर  किसी  न्यायालय  में  उस  पर

 आपत्ति  नहीं  को  जा  सकेंगी  ।  |  (  )

 श्री  साधारण ta  |  में साधन  संख्या  498.0  प्रस्तुत  करते  हूं  ।

 थी  हिम्मत  सिक्का  मैं  संशोधन  संख्या  १७०,  9&8  मरार  १९  रख  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  ११८,  १६९,  १७१  शरार  १७२  प्रस्तुत  नहीं  किये  गये  ।

 धाए  मुरारका  :  मेरे  संशोधन  संख्या  १७३  का  यह  VERT  हैं  कि  पहर  कर  के  उपबन्ध  भूतलक्षी

 प्रभाव से  लाग न  किया  जाए  |  पहले  ५०  लाख  के  पहली पर  ४०  प्रतिदिन  कर  था  ज़र्बं  3,¥0,000

 रुपये  के  उपहार पर  उतना  कर  हैं  ।  दर  में  कोई  कमी  नहीं  बल्कि  बद्धी  हुई  है  लोगों  ने  इस

 को  दृष्टिगत  रखते  हुए  कहू  दिया  था  कि  उस  पर  कोई  कर  नहीं है  ।  पहुच कर  का  तो  यहें  हैं  कि

 कोई  व्यक्ति  प्रश्न  सम्पदा  को  बखेर न  २०  लाख की  सम्पदा  पर  उपहार  €.  ३८

 लाख  का  होगा  जबकि  मुत  सम्पत्ति  कर  ६,  २३  लाख  रुपये  हैं
 ।

 मैं  समझता हु हुं  कि  सरकार  का  यह  झ्द्स्य

 हीं  हो  सकता कि  लोग  अपने  जीते  जी  पहर ने  दें  ।

 प्रदान  ता य  ना  चाहिये  कि  धन  का  संग्रह  न  हो  द्र  उसके  लिए  उपहारों को  प्रोत्साहन

 देना  चाहिये  ।  यदि  एक हीਂ  रिश्तेदार  को  बर  बार  SII  दिया  जाता  हैं  तो  कुल  पर  कर  लगाना

 तो  सचिव  है  किन्तु  दर  को बढ़ाना प्रो  श्र  से  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  करना  अनुचित है  ।

 बहुत  प्रतिरोध  करने  पर  माननीय  मन्त्री  ra  की  दर  या  कर  के  भावी  प्रभाव  से  लाग  करने  के

 लिए तैयार हो  गये  हैं  ।  किन्तु  पहर  कर  के  सम्बन्ध  में  भी  मैं  सानुरोध  अपाल  करत हूं  कि  वे  औचित्य

 को  दृष्टिगत  रखते  हुए  इसे  भूतलक्षी  प्रभाव से  लागू  नहीं  करेंगे  ।  यह  बहुत  ग्रेनाइट  है  ।

 ai  भू  त०  जेन :  मैं  श्री  मुरारका का  समान  करता हूं  |  उनके  तक  में  बल  है  ।  गत  वर्ष  जिन्होंने

 ड
 उपहार  दिये  मे

 थे  उन्हें पता  नहीं  था  fry उन्हें  कर  देना पड़ेगा प्रौढ़  फिर  दरों  में  भी  अत्यधिक  वद्ध  की  गई

 है  ।  यह  न्यायोचित  मामला  हैं  कौर  केवल  राजस्व  को  ही  दृष्टिगत  नहीं  रखना  चाहिये  |  माननीय  मन्त्री

 को  यहं  संशोधन  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।

 श्री  हिंम्मतसिंहका
 :  मैंने  संशोधन  संख्या  १९४  तथा  q&y  मध्यम  वग  की  भला ई  के  लिये

 मतुल q किये  हैं  ।  पहरों  को  कम  राशियों  पर  सरकार  को  कर  में  इतनी  अधिक  वृद्धि  नहीं  करनी  चाहिए

 पहुंची  २०,०००  रु०  की  राशि  पर  यह  दर  ४  प्रतिशत  प्रौढ़  बाद  की  ३०,०००  रु०  की  राशि  पर  ८
 oe,

 प्रतियां  होनी
 Ly

 चाहिये  ।  इ  स  से  pear eal  वग  के  लो  झोंकों  मृत्यु  से  पहले  अपने  मामले  सुलझाने  में  सहायता

 मिलेगी  ।
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 faa  विधेयक २१  qeev
 ि

 श्री  सुब्बरामत  )  :
 उपहार कर

 के  प्रस्तावित  दर  बहुत  अधिक  फिर  मेरा  सरकार

 से  केवल  यही  निवेदन  है  कि  उन्हें  पू  तिथि  से  लागू  न  किया  जाये  ।

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  सिंधवी  :  मैं  भी  इस  सुझाव  का  समेत  न  करता  हुं  कि  किसी  शुल्क  को  पूर्व  तिथि
 ~ कल नक नव

 से  लागू  करना  न्यासों  ay नं  हीं  &  माननीय  मन्त्री  को  इस  मामले  पर  फिर  से  विचार  करना

 चाहिये  ।

 श्री  झ०  ना०  चतुर्वेदी  :  सरका  कॉ  अधिक  राजस्व  प्रप्त  करने  के  जोश  में  न  ताकता  तथा  न्याय

 को  तिलांजलि  नहीं  देवी  चाहिये  ।  यहँ  शुल्क  qq  तिथि  से  लगू  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हश्र  ।  |
 Mr.  DepuTy  SPEAKER  in  the  chair

 aft  ति०  तें ०  wBSMATATY  :  पहर  कर  की  दर
 प्रतीक  नही ंहैं  ।  R¥,000  रुपये  के  उपहार

 पर  १२,०००  रुपये कर  लगेगा  ।  जो  कि  झ्रधघिक  नहीं  कहा  AT  सकता  ।  राय  व्यय  के  aR  किये  जाने

 से  कई  महीने  पहले  लोगों  को  यह  श्रीमान  हो  गया  था  कि  सम्पदा  शुल्क  बढ़ने  वाला  हैं  ।  उन्होंने

 सम्पदा  शुल्क  से  बचने  के  लिये  बहुत  सी  सम्पत्ति  उपहारों  के  रूप  में  दे  दी  थी  ।  इसी  कारण  यहं  शुल्क

 पुर्व  तिथि से  लागू  किया  जा  रहा  हैं  ।
 मुझे

 खेद  है  कि  मैं  माननीय  सदस्यों  के  सुझाव को  स्वी  कार  नहीं  कर

 सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदया  :  प्रश्न  यह
 है  कि  :

 (१)  पृष्ठ
 ३

 पंक्ति  २२  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  लाये  . 2 Nate

 (a)  in  Section  5,  —

 (i)  in  clause(viii)  of  sub-section(1)  for  theਂ

 ४  i,—

 (१)  उपधारा  (१)  के
 खण्ड  (८)  के  लिये ”]  (१)

 (२)  पृष्ठ

 पंक्ति  २४  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाये  —oy

 (ii)  in  sub-section  (2),  for  the  words  the  words
 thousandਂ  shall  be

 [“  ( र
 >\ -s x]  १४  द्वारा  (२)  में  हमसे  के  स्थान  पर  हजारਂ  gee  रखे

 (२)

 (३)  पृष्ठ  $4, Tiara  ३६  से  ४२  के  स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  जाये

 Where  a  person  makes  an  application  to  the  Commissioner  in
 the  prescribed  form  for  any  information  relating  to  any  assessee  in  respect  of
 any  asscssment  made  under  this  Act,  the  Commissioner  may,  if  he  is  satisfied
 that  it  is  in  the  public  interest  so  to  do,  furnish  or  cause  to  be  furnished  the
 information  asked  for  in  respect  of  that  assessmer.t  only  and  his  decision  in  this
 behalf  shall  be  final  and  shall  not  be  called  into  question  in  any  court  of
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 जहां  कोई  व्यक्ति  इस  अधिनियम  के  अन्तत  किसी  कर  निर्धारण  के  सम्बन्ध

 में  किसी  जानकारी  के  लिये  विहित  प्रपत्र  में  श्नायुक्त  को  प्रार्थना  पत्र  दे  तो  यदि

 अयुक्त  सन्तुष्ट  हो  जाये  कि  ऐसा करने  में  लोकहित  है  तो  वह  कर निर्धारण

 मात्र  के  सम्बन्ध  में  भ्रपेक्षित  जानकारी  दे  है  या  दिला  स  कपा
 नका

 है  प्रौढ़  इस

 सम्बन्ध  में  उसका  निर्णय  अन्तिम  होगा  कौर  किसी  न्यायालय  में  उस  पर

 नहीं  की  जा  सकेगी  (७७)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 The  motion  was  adopted.

 संशोधन  संख्या  १७०,  १७३  और  rg  ३--सभा  की  अनुमति से  वापस  लिये  गये  ।

 Amendments  Nos.  170,  and  193  were,  by  leave,  withdrawn..

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्र  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  ५२,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  52:  as  amended:  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  ५३

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  १७४  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  मी०  रु०  मसानी  :
 व्यय

 कर
 को

 भी
 पुर्व  तिथि  से  लागू  किया

 जा
 रहा  है  ।

 गत  ae  किसी
 को

 यह  पता  नहीं  था  कि  ३६,०००  रु०  से  अधिक  व्यय  करना  अपराध  है  ।  ऐसा  करना  न्यायोचित

 नहीं है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  है  :

 खण्ड  ५३  विधेयक  का  aa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  इश्रा  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  ५३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  53  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  ५४  से  xe  विधेयक  मं  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  54  to  59  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  ६०

 CARQo  4260



 १  १८८६  faa  विधेयक

 खंड  fo

 श्री उठ  बा०  गांधी :  मैं  प्रिये  शोबन  संख्या
 पेग  हे

 १२१  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  इद  प्लन र1 १८

 करघों  के  बारे  में  वित्त  मन्त्री
 ने

 जिन  छूटों  की  घोषणा  की
 a नसे  स्थिति  की  आवश्यकता पुरी

 ग
 नहीं

 होगी  |  उस  उद्योग को  बचाने  के  लिये  saa प्रति  अधिक  सहानुभूति  दिखाई  जानी  चाहिये  |  इस  कुटीर
 योग  पर  लाखों  लोगों की  जीविका  निसार  हैं  ।  इस  उद्योग  को  जिन्दा  रखने  के  लिये  करों  में

 अधिक  छट  दी  जानी  चाहिये  |

 eft  नाथ याई  :  लोगों में  यह  भावना  घर  करती  जा  रहो  है  कि  प्रस्तावित  शुल्कों से
 रोतीं-चालित  करघे  खत्म  हो  जायेंगे  ।  काफी  करघे  बन्द हो  गये  हैं  जिसके  कारण  काफी  लोगों  की

 जीविका  खत्म  हो  गई  हैं  ।  इस  योग की समस्याश्रों की  सदस्यों  की  जांच  करने  के  लिये  सरकार ने  जो  समिति

 नियुक्त  को  Vat  भ्र भी  तक  अपना  प्रतिवेदन  नहीं  दिया  है  |  इस  प्रतिवेदन  के  मिलने  से  पटले  वित्त
 नाहन मन्त्री  को  करों  में  वृद्धि  नहीं  करनी  इसके  vs  इस  van को  प्रो  ten

 देना  चाहिये  सकी  प्र  जिन्दा  रह  सके  ।  दावती-चालित  करघों के  बन्द  हो  जाने से  उत्पादन  भी  नहीं  हो

 सकेगा प्रौढ़  सरकार  को  राजस्व की  हानि  भी  होंगी  कौर  गरीब  लोगों की  जीविका  भी  खत्म  हो  जायेगी

 मन्त्री  महेंद्र  को  इस  त्याग  को  यह  राहत  देने  के  प्रश्न  पर  फिर  से  विचार  करना  चाहिये  |

 माननीय  वित्त  मंत्री  को  दूर  के  स्थानीय  अधिका  रियों  को  तुरन्त  ह्विंदायतें श्री  सुब्रामानी
 भेजनी  चाहिये  ताकि  भ्ररुणककयार  निर्माण  उद्योग  में  लगे  हुए  से  उत्पादन  शुल्क  वसूल  न

 किया  जा  सके  ।  इस  उद्योग  पर  उत्पादन  शुल्क  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  क्योंकि  यहां  उद्योग  इस  भार

 कद  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकता  है  नजरिया  इस  उद्योग  के  बन्द  हो  जाने से  इसमें  लगे  हुए  व्यक्तियों की  जीविका

 खत्म  हो  जायेगी  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  शिकाकाई  पाऊडर  उद्योग  पर  से  उत्पादन  शुल्क  हटा दिया

 गया  हैं  ।

 हथकरघा  उद्योग  को  कम  से  कम  ३६  फ्रेंच  काउन्ट  तंक  उत्पादन  ख़ल्क  से छूट  दी  जानी  चाहिये

 यह  काफी  उद्योग है  कौर  बहुत  लोग  इसमें  लगे  हुए  हैं  सरकार  को  इस  VT  को  कौर  अधिक

 देती  च/हिये  |  तमिलनाडु में  हौजिरी  उद्योग  एक  बहुत  बड़ा  कुटीर  उद्योग है  |  बिजली  द्वारा

 लपेट गये  सुत  पर  उत्पादन  शुल्क लिया  जाता  है  |  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  उद्योग पर  यह  कर  नहीं

 जाना  चाहिये  क्योंकि  मिलों  की  तरह  वे  लोग  ऊस  सूत  को  बेचते  नहीं  हैं  ।

 श्री  रंगा :  मैं  मन्त्री महोदय  से  यह  प्रशासन
 चाहता  हु  कि

 इस  प्रस्ताव से  हथकरघा  ज्योनार पर

 बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  यदि ऐसा  तो  कया  वे  हथकरघा  बुनकरों  को  सं  रक्षण  देने  के

 लिये  अवश्यक  संशोधन  लाने  की  कृपा  करेंगे  ?

 ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  सरकार ने  हैकरों  को
 ४०  काण्ट से  कम  हौर  २४  फ्रेंच  काण्ट

 छुट  देते  का  फत्मा  कर  लिया  हू पौर  इससे  अधिक  काउण्ट  के  सूत  पर  कर  कम  कर  लिया

 गया  हैं  ।  सरकार  का  दावती-चालित  करमों  के  प्रति  मिलों  की  अपेक्षा  पक्षपात  करने  का  कोई  विचार

 नहीं  है  ।  बहुत  सारे  करघे  मिलों  से  सम्बद्ध  होते  हैं  ।  इस  उद्योग  का  काफी  विस्तार हुआ  है  तौर
 सरकार

 को  इस  उद्योग  को
 दी

 गई  छूट  के  कारण  राजस्व की  हानि  हुई  है
 ।  इस  मामले की  जांच  करने  के

 लिये

 अशोक  मेहता  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  ।  उन्होंने  हमें
 यह  सुझाव  दिया  था

 कि  इस  समस्या का  एक  हल

 सूत  पर  कर  लगाना  परन्तु  इससे  हथकरघा उद्योग पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा |  हमने  उस  समय

 हैकरों  को  दिखती-चालित  करघों में  बदलने  का  सुझाव  दिया
 था  ।  उस  समय  वे  लोग  ऐस  करने

 के  लिये  राजी  नहीं  थे  परन्तु we  वे  सहमत हैं  ।  जब  ऐसा हो  जायेगा तो  यह  समस्या  अ्रासान हो हो
 जायेगी  ।
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 fro  त०  कृष्णामाच

 इसी  कारण  सुत  पर  अ्रधिक  उत्पादन  शुल्क  लगाया  गया  श्र  पर  कम  जहां  तक  इसे

 हाथ  से  लपेटने  का  प्रश्न  है  अब  भी  सुत  खरीदा  जाता  है  it  सुत  में  तबदील  किया  जाता

 है  ।  यह  समस्या  बड़ी  जटिल  है  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  हैं  कि  मिलों  की  सहमति  से  कांफी  उत्पादन

 शुल्क  छ्धिप।या  जाता है
 ।  विद्युत्  करघे  कुटीर  उद्योग  नहीं  है  ।  सामान्यतया  इनके  मालिक  उद्योगपति

 होते  हैं  ।  इस  पहलू  को  ध्यान में  रख  कर  कई  परिवर्तन  किये  गये  हैं  ।  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि

 हथियारों  पर  बुरा  प्रभाव  न  पड़े  ।  यदि  शुल्क  में  कुछ  परिवर्तन  करने  की  आवश्यक ता  महसुस  होगी  तो
 ह  आ  व्  दि स  रक  र  एसा  करने  में  संकोच  नहीं  करेगी  ।

 संशोधन  संख्या  ११९  से  १२१,  सभा  की  ऋतुमति  से  वापिस  लिये  गये  ।

 Amendments  Nos.  119  to  121  were  put  and  negatived.

 a rm |  द् उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न

 विधेयक  का  कमर  बने  फ् खण्ड  ६०

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्र  |

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  60  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  ६१  ६४५  विधेयक में  जोड़  दिये गये  ।

 Clauses  61  to  65  were  added  to  the  Bill.

 प्रबल  अ्रनुसुची

 श्री  fao  त०  छुम्गपाचारी :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 (2)  पाया  वक्त  gy,

 0.0
 तथा “3  000,”  “3,300”  and  “3,600”  ३,०००

 प
 ? ३,६००]  के  स्थान  पर  3,200,  “3,600”  and  “4,000”

 “3,400”  तथा  रखा  जाये  ।  (95)

 (२)  पृष्ठ  ५३,  पंक्ति  १९,
 प

 “9  000",  1,700”  and  “7,400”  [२,०००  ह  19,७००  तथा

 क  स्थान  पर  1,800,  1,400”  and  1,000  2.500”

 2 Yoo Tat  रखा  (७८)

 ‘
 (3)  पृष्ठ  yo,  पंक्ति  २,

 distributionਂ
 | तथा  fare]  के  स्थान  पर  distributionਂ

 वितरणਂ  रखा  जाय े।  (८०)

 (४)  पृष्ठ  LY,  पंक्ति  ६  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाये  a

 the  purpose  of  this  Paragraph  and  Part  III  of  this:
 Schedule,  a  company  shall  be  deemed  to  be  mainly  engaged  in  the  business  of

 generation
 or  distribution  of  electricity  or  of  manufacture  or  production  of  any
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 २१  न्त्रक  १६६४  faa  विजय  क

 one  or  more  of  the  articles  specified  in  the  list  ir.  Pa  tt  IV  of  this  Schedule,  if
 the  income  attributable  to  any  of  the  aforesaid  activities  included  in  its  total

 income  for  the  previous  year  is  not  less  than  fifty-one  per  cent.  of  such  total

 काण्ड का  इस  श्रनुभुची
 के

 भाग हे  के  प्रयोजन के  समवाय

 मुख्यता  बिजली  पैदा  करने  या  बिजली  का  वितरण  करने  या  इस  झनुशूची  के  भाग

 ४  में  सुची  में  निर्दिष्ट  किसी  एक  अथवा  afera  वस्तुयें  के  निर्माण  अथवा

 उत्पादन  के  काम  में  लगा  समझा  यदि  किसी  उपरोक्त  कार्य  से  प्राप्त

 राय  गत  ad  की  उसकी  कुल  राय  में  सम्मिलित  है  एसी  कुल  ara  के  ५१

 प्रतिशत  से  कम  नहीं  (८१)

 (५)  पृष्ठ  ६०,  पंक्ति  ६,

 ‘and  distributionਂ
 वितरण ਂ]

 के  स्थान  पर  distributionਂ

 वितरणਂ  रखा  जाये  ।  (८२)

 (६)  पृष्ठ  ६१,  पंक्ति  ७  से  १२  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  car  जाये  :--

 (being  such  a  company  as  is  referred  in  section  108  of  the  Income-
 tax  Act  or  any  other  company  as  is  referred  to  in  clause  (iii)  of  sub-section  (2)
 of  section  104  of  that  Act)  which  has  declared

 समवाय  जैसा  कि  प्राय-कर  शधघिनिवम  की  धारा  205.0  में

 उल्लिखित  है  अयव  कोई  अन्य  समवाय  जेसा  कि  उस  अधिनियम

 म की  धारा  १०४  की  उपधारा  (२)  के  खण्ड  (३)  उल्लिखित  जिसने

 घोषित  .  कर  दिया है  अथवा
 ”

 ]  (८५)

 (७)  पृष्ठ  ६१,  पंक्ति  २२,
 r tf  Paid  up

 ”
 ।  नन  ]  के  बाद

 ‘
 equity

 क
 [

 *
 साम्पਂ  रखा

 जाये  ।  (८९)

 ६१,  पंक्ति  ३४, (5)  ae

 companyਂ  [“  एक  समवाय
 ”

 )  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा

 जाये  :--

 64s as  is  referred  to  in  section  108  of  the  Income-Tax  Act,  and  [  जसा

 कि  आध -कर  अधिनियम  की  धारा  १०८  में  उल्लिखित है  तथा  ”]।  (८७)

 (&)  उठ  ६१,  पंक्ति  ww

 14.0
 के  बाद  ton  [“2"]  zat  जाये  (se)

 (१०)  पाठ  ६२,  उक्ति  १६  फे  बाद  निम्नलिखित  रखा

 here the  removal  of  doubts  it  15  ह  क  ह  पामर  ले  चा  by  declared  that
 where  any  dividends  were  declared  by  the  company  before  the  commencement
 of  the  previous  year  and  are  distributed  by  it  during  that  year,  no  reduction  in
 the  rebate  shall  be  made  under  sub-clause  (c)  of  cluase  (i)  of  the  second  proviso
 in  respect  of  such
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 टी०  टी
 ०  कृष्णमाचारी |

 fay  a  rT +r  किल
 3--F  दूर  करते  के  लि  दि  घेषित  |  कथा  जाता  है  कि  ot  समवाय

 द्रास  गत किच  वह  क  असम्भव ह होने  a  पहले  लाभांश  घोषित  किये

 we

 कौर

 उसक  153.0  उस  वर्ष  बटे  जाते  तब  ऐसਂ  लाभांशों के  सम्बन्ध  में  दूसरे  रितु
 ्
 ८६  खण्ड  (१)  के  उपखण्ड  के  wats  छूट  में  कोई  परी  नहों

 जायेगी  ।  (&  ०)

 (११)
 पृ
 qs  qa  ३६  स  ४१  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये

 the  whole  income  (excluding  interest  payable  on  any  security  of  the

 ‘Central  Government  issued  or  declared  to  be  income-tax  free,  and  interest  pay-
 able  on  any  security

 of  State  Government  issued income-tax  free  the  income-
 tax  whereon is  payable  by  the  State  Government)  .  .18%

 2%  Nil

 सरकार  क  मत  जारी  की  गई  अथवा ara  पर

 की  गई  किसी  प्रतिभूति  पर  Sy  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा

 राय-कर  मुक्त  जारी  की  गई  किसी  प्रतिभूति  जिस  पर  कार-कर  राज्य

 सरकार  द्वारा  दिया

 Tle)

 देख  ब्याज  को छ  कर  .  १८  %

 2%  ey  अन्य  |  (  &2)

 पृष्ठ  जाये  | (१२)  q3, Vara  ध  स  १३  का  लोप  किया ज  &2)

 (१२)  पृष्ठ  ६३,  पंक्ति  २६  (2)  |  का  लोप  किता  जाये  (82)

 (१४)  पीठ  ६३,  पंक्ति  ४४,  प्रो  का  लोप  किया  जाते  ग्राम  9

 %")  के  स्थान  पर  पा  (ey)

 (१५)  पृष्ठ  ६३,पंक्ति  ४  स  ४८  का  लॉप  किया  (eX)

 (१६)  = yy s oO  ६४,  पंक्ति
 ४  and  distributionਂ

 [  तवा  वितरण  ]  के  स्थान

 पर  ०7  distributionਂ
 वितत  रखा  (६६)

 (१७)  पृष्ठ  ६४  शक्ति  ३१  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये

 (२)
 Auminium,  copper,  lead  and  zinc

 )  [req fafiar,

 सीसा  ग्राम  जस्ता  ]।  (&)

 (१८)
 पृ
 पृष्ठ  &Y¥,  पंक्ति  ३२,

 *'  101  ore  and  bauxite  पी  न  के  स्थान  पर

 निम्नलिखित  रखा

 ore,  bauxite,  ore,  dolomite  11326  site  and

 mrieral  oil”’
 Ny

 खनिज  लाट  मे  गनी ज  मैग्नेसाइट  ग्रोवर

 खनिज  ।  (&)

 (28)  पृष्ठ  RY, TAT  ३६  तथा  ४०
 के

 स्थान
 पर

 ieafafaa
 रखा  जाये

 :---

 (6)  Equipment  for  the  generation  and
 transmission

 of  electricity  including
 cables  and  transmission  towersਂ

 CRE  4264



 १८८६  fra  विधेयक १
 अवि

 (६)  केबलों  श्र  ट्रांसमिशन  टावरों  सहित  बिजली  पैदा

 करने  तथा  के  लिये  उपकरण  ।  (ee)

 (२०)  पृष्ठ  ६५,  पंक्ति  १  के  स्थान  पर  निम्नलिखित रखा  जाये  ——s

 (11)  Fertilisers,  namely,  ammonium  sulphate,  ammonium  sulphate  nitrate

 (double  salt),  ammonium  nitrate  (nitrolime  stone),  ammonium  chloride,

 ह  super  phosphate,  urea  and  complex  fertilisers  of  synthetic  origin  containing
 both  nitrogen  and  phosphorus,  such  as  ammonium  phosphates,  ammonium

 sulphate  phosphate  and  ammonium

 अमोनियम  एमोनियम  सलफेट  नाइट्रेट

 अमोनियम  नाइट्रेट  एमोनियम

 सुपर  क्रिया  भर  सिन र्थ टिक  &  बनने  वालें  कम्पलैक्स  उकेरा  जिनमें

 नाइट्रोजन  फासफोरस  दोनों  शामिल  जैसे  एमोनियम

 नियम  सल्फेट  फासफेट  और  अमोनियम  नाइट्रोफासफेट  (१००)

 (२१)  पृष्ठ  ६५,  पंक्ति ३  के  स्थान  पर
 ”

 (13)
 Teaਂ

 ”]  रखा

 (१०१)

 (२२)  पृष्ठ  ६५,  पंक्ति  ३  के  बाद  निम्नलिखित  रखा

 *
 (14)  Electronic  equipment,  namely,  radar  equipment,  computers,  elec-

 tronic  accounting  and  business  machines,  electronic  communication  equipment,
 electronic  control  instruments  and  basic  components,  such  as  valves,  transistors,
 resistors,  condensors,  coils,  magnetic  materials  and  microwave  components.

 (15)  Petrochemicals  including  corresponding  products  manufactured
 from  other  basic  raw  materials  like  calcium  carbide,  ethyl  alcohol  or  hydrocar-
 bons  from  other

 ["  (१४)  इलेक्ट्रानिक  उपकरण  रडार  उपकरण  इलैक्ट्रानिक

 अकाउंटिंग  श्र  कारोबार  मशी  इलेक्ट्रॉनिक  संचार  इलैक्ट्रानिक

 नियंत्रण  उपकरण  श्र  मूल  जैसे

 चुम्बकीय  सामान  wie  माइक्रों  वेव  पुर्जे  |

 (१५)  पेट्रोकेमिकल्स  जिनमें  अन्य  qa  कच्चे  सामान  जैसे  कैलशियम

 एफिल  melee या  हाइड्रो का बेन  से  अन्य  साधनों  से  बनाये  गये  ऐसे  ही

 उत्पाद  शामिल  (१०२)

 (२३)  सुची में  दो  नई  मदों के  जोड़े  जाने  के  पृष्ठ  ६५  पर
 मद  (१४)

 मद  (१६)  कर  दी  (१०३)

 (२४)  पृष्ठ  ६०,  पंक्ति  १३  से  २१  के  स्थान पर  निम्नलिखित रखा  TT: neat ned

 (A).  in  the  case  of  a  company  which  is-wholly  or  mainly  engaged  in
 the  manufacture  or  processing  of  foods  or  in  mining  or  in  the  generation  or
 distribution  of  electricity  or  any  other  form  of  power  and  whose  total  income
 does  not  exceed  rupees  five  lakhs,  rebate  at  the  rate  of  30  per  cent.  on  so  much
 of  its  total  income  as  does  not  exceed  rupees  two  lakhs  and  a  rebate  at  the  rate
 of  20  per  cent.  on  the  balance  of  the  total  income;  and  in  addition,  where  the
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 (Saka)

 to  त०  कृष्णमाचारी ]
 total  income  includes  any  income  attributable  to  the  business  of  generation  or
 distribution  of  electricity  or  of  manufacture  or  production  of  any  one  or  more
 of  the  articles  specified  in  the  list  in  Part  IV  of  this  Schedule,  a  rebate  at  the  rate
 of  per  cent.  on  so  much  of  such  inclusion  as  does  not  exceed  rupees  two  lakhs
 and  a  rebate  at  the  rate  of  6  per  cent.  on  the  balance,  if  any,  of  such  inclusion,

 shall  be  allowed  if—

 (2)  such  company  satisfies  condition  (a)  of  clause  (i)  ;  and

 (b)  it  is  not  such  a  company  as  is  referred  to  in  section  108  of  the  Income-
 tax  Act

 B)  in  the  case  of  any  company  which  is  not  entitled  to  any  rebate  under
 sub-clause  (A)  of  this  clause,  a  rebate  at  the  rate  of  26  per  cent.  on  so  much  of
 its  total  income  as  15,  attributable  to  the  business  of  generation  or  distribution
 of  electricity  or  of  manufacture  or  production  of  any  one  or  more  of  the  articles

 specified  in  the  list  in  Part  IV  of  this  Schedule;  and  at  the  rate  of  20  per  cent.
 on  the  balance  of  the  10091  income,

 shall  be  allowed  if—

 (a)  such  company  satisfies  condition  (a)  of  clause  (i)  ;  and

 (0)  it  is  not  such  a  company  as  is  referred  to  in  section  108  of  the  Income-
 tax

 (“(3)(#)  ऐके  समवाय  के  सम्बन्ध  में  जो  पूर्ण  अ्रथवा  मुख्य  रूप  से  वस्तु ग्न ों के
 निर्माण  या  परिष्करण  या  खनन  या  बिजली  या  किसी  अन्य  शक्ति  के  उत्पादन

 या  वितरण  के  काम  में  लगे  हुए  हैं  ait  जिसकी  कुल  राय  ५  लाख  रुपये
 से  अधिक  नहीं  इसकी कुल  प्राय के  उतने  भाग  पर  जो  दो  लाख  रु०

 से

 अधिक  नहीं  ३०  प्रतिशत की  दर  से  छूट  ate  कुल  प्राय  की  शेष  राशि

 पर  २०  प्रतिश्त की  दर  से  ढट, च्  ate  इसके  जहां  कि  ga  राय  में
 बिजली से  उत्पादन  या  वितरण  या  इस  aya  के  भाग  ४  में  सुची  में

 निर्दिष्ट

 किसी  एक  या  श्रमिक  वस्तुआ्रों  के  निर्माण  या  उत्पादन  के  कारोबार  से  होने

 वाली  कोई  ara  शामिल  ऐसी  शामिल  होने  वाली  राशि  के  उतने  भाग

 पर  जो  दो  लाख  रु०  से  प्रतीक  नहीं  है  ५  प्रतिशत  की  दर  से  छूट  ae  ऐसे

 शामिल  की  गई  शेष  राशि  यदि  कोई  ६  प्रतिशत  की  दर  से

 दी  जायेगी

 ऐसा  समवाय  खण्ड  (१)  की  शर्त  पूरी  करता  तथा

 r
 g  एक  उसा  समवाय  नहीं है  जेसा  कि  प्राय-कर  प्रीमियम  की  धारा  १०८

 में  निर्दिष्ट है

 किसी  ऐसे  समवाय  के  सम्बन्ध  में  जो  इस  खण्ड  के  उपखण्ड  के

 | अन्तत  किसी  छूट  का  हकदार  नहीं  उसकी  कुल  प्राय  की  उतनी  राशि

 पर  जो  बिजली के  उत्पादन या  वितरण या  इस  प्रनु दुची  के  भाग ४  में

 सुची  में  निर्दिष्ट किसी  एक  शारिवा  भ्रधघिक  वस्तुओं के  निर्माण  या  उत्पादन

 के  कारोबार से  प्राप्त  हती  है  २६  प्रतिशत की  दर  से  कुल  ara
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 रेप  सवाल  १६६४  वित्त  विधेयक

 की  श्र  राशि  गर  २०  प्रतिशत  ही  दर CT  द्य

 दी  जायेगी

 ऐसा  समता पर  woe  (१)  की  शर्त  पूरी  प्रता  तथ

 यह  एक  ऐसा  समाज  नहीं  है  जेसा  कि  राय-कर  अधिनियम  की  धारा

 १०८ में  निर्दिष्ट है  ;  ।”  (२०३)

 (2%)  पृष्ठ  ६१,  पंक्ति  हँ  के  ears  पर  निम्नलिखित रखा  जाये
 :--

 द्ध्द increasing  the  paid  up  capital  except  where  such  bonus  shares  or  bonus
 have  been  issued  wholly  out  of  the  share  premium  account  of  the  company  after
 the  31st  day  of  March,  1964;

 मामलों  को  छोड़ कर  जहाँ  कि  बोनस  ae  या  बोनस  ३१  CeCW 4 वे

 पश्चात  पूर्ण  रूप से  समवाय के  शेयर  प्रीमियम  लेखे से  जारी  किये गये  हैं

 प्रदत्त  पूंजी  बढ़ा  तथा  (२०४)

 (२६)  tse  ६१,  पंक्ति  ४३  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाये

 further  that  the  super-tax  payable  by  any  company,  which  is

 wholly  or  mainly  engaged in  the  manufacture  or  processing  of  goods  or  in  mining
 or  in  the  generation  or  distribution  of  electricity  or  any  other  form  pf  power
 and  which  is  not  such  a  company  as  is  referred  to  in  section  108  of  the  Income-
 tax  Act  and  the  total  income  of  which  exceeds  rupees  five  lakhs,  shall

 not
 exceed

 the  aggregate  of—

 (a)  the  super-tax  which  would  have  been  payable  by  the  company  if  its
 total  income  had  been  rupees  five  lakhs  (the  income  of  rupees  five  Jakhs  for  this

 purpose  being  computed  as  if  such  income  included  income  from  various  sources
 in  the  same  proportion  as  the  total  income  of  the  company)  ;  and

 (b)  fifty-five  per  cent.  of  the  amount  by  which  its  total  income  exceeds

 rupees  five  lakhs

 Explanation  the  purposes
 of  this  Paragraph,.a  company  shall  be

 deemed
 to  be  mainly  engaged

 in  the  manufacture  or  processing  of  goods  or  in

 mining  or  in  the  generation  or  distribution  of  electricity  or  any  other  form  of

 power,  if  the  income
 attributable

 to  any  of  the  aforesaid  activities  included in
 its  total i income for

 the  previous  year  is  not  less  than  fifty-one  per  cent,  of  such
 total  income.’

 ("so  बह  भी  कि  किसी  समवाय  द्वारा  देय  पूर्ण  अथवा  मुख्य

 रूप से  सामान के  निर्माण  या  परिष्करण  अथवा  खनन  प्रथ वां  बिजली  या  किसी

 mer  शक्ति के  उत्पादन  या  वितरण  के  काम  में  लगा  gare  कौर जो  राय-कर

 प्रीमियम  की  धारा  १०८  में  निर्दिष्ट  कोई  समवाय  नहों  है  arc  जिसकी

 कुज
 प्राय

 पांच  लाख  रु०  से  अधिक  के  कुल  योग  से  अधिक  नहों

 अधिकर
 जो

 समवाय  द्वारा  देय  होता  यदि  उसका  कुल  भराय  पांच  लाख

 रुपये  होती  प्रयोजन  के  लिये  लाख  रुपये  की  राय  गणना

 ऐसे  रूप  में  की  cay  कि  ऐसो  ara  में  विभिन्न  स्रोतों  से  होने  वाली  are
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 ती०  त०  कृष्णमाचारी  ]

 उसी  अनुपात  में  जिस  aaa  में  समवाय  की  कुल  राय  हो  सम्मिलित

 श्र

 उसकी  कुल  आय  पांच  लाख  रुपये  से  जितनी  अधिक  होगी  उस  राशि  का

 ४५४  प्रतिशत  ।

 व्याख्या  १--इस  इंडिका  के  प्रयोजन  के  समवाय  मुख्यतया  वस्त्रों  के  उत्पादन

 अथवा  परिष्करण  अथवा  खनन  के  कांप  बिजली  या  किसी  अन्य  प्रकार  की

 शक्ति  के  पैदा  करने  ar  वितरण  के  काम  में  लगा  समझा  यदि

 किसी  उपरोक्त  काय  से  प्राप्त  प्राय  जो  गत  वर्ष  की  उसकी  कुल  ara  में  सम्मिलित

 ऐसी  कुल
 aa

 के  ५१  प्रतिशत  से  कम  नहीं  (20%)

 श्री  काशीरास  गुप्त  में अपने
 संशोधन  संख्या  १९६  कौर  २३  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 श्री  मोरारका  मं  अपने  संशोधन  संख्या  १७५,  १७६  कौर  १७८  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  हिग्मतसिहका  म  संशोधन  संख्या  १७७,  १९७,  Ws.  प्रौढ़  1&é  प्रस्तुत

 करता हूं  ।

 श्रीमती  शारदा  मुकर्जी  अपना  संशोधन  संख्या  res  प्रस्तुत  करती

 q
 x  ?

 श्री  काशीराम  ग'त  मेरे  संशोधनों  का  आशय  यह  है  कि  करारोपण  के  तरीके  को  श्रमिक

 सरल  बनाया जाय  इसी  दृष्टिकोण से  म  ने  पहले  पर  ६.प्रतिशत की  बजाय  ४  प्रतिशत दर

 रखी  दूसरा  २५००  रु०  की  बजाय  ४५,०००  रु०  रखा  तीसरा  वेब  ज्यों  का  त्यों  रहना

 चाहिये att  चौथा  स्लैब  ५०००  रु०  कीਂ  बजाय  १०,०००  रु०
 रखा  है  |

 यह  प्रदान  पुछा  जा  सकता  है  कि  कया  इससे  सरकार  के  राजस्व  पर  काफी  गहरा
 असर

 इस  पर  मेरा  निवेदन  है  कि  कोई  गहरा  असर  नहीं  पड़गा  जहां  तक  पहले  cae  का

 सम्बन्ध  ५  प्रतिशत  कर  निर्वारण  से  प्रत्येक  करदाता  के  लिये  केवल  १०  रु०  HT  पड़ेगा ?

 ae  बहुत ही  नगण्य  दुसरे  स्लैब के  लिये  कोई  भी  खास  फक  नहीं  पड़ेगा  ।  तीसरे  क्लब
 के  सम्बन्ध  में  मेरे  हिसाब  से  राजस्व  में  लगभग  १.  १  प्रतिशत  की  कमी  होंगी  अंतिम  क्लब  के  सबन्ध

 में  सरकार  को  यदि  कुछ  नुकसान  होता  है  सो  दुसरी  कौर  लोगों
 को

 कुछ  फायदा  होगा
 श्र

 रोपण  मौजूदा  तरीके  के  बनिस्बत  ज्यादा  आसान  हो  जायगा  |

 संथानम  समिति  ने  बहुत  wear  सुझाव  दिया  है  कि  कंपनियों  से  चन्दे

 are  कर  दिये  जायें  ।  इस  बारे  में  मेरा  यह  कहना  हैं  कि  व्यापारी  वर्ग  ही  लोकतंत्र  का
 आधार  है

 शर  काफी  हुद  तक  उसे  संरक्षण दिया  जाना  माननीय  मंत्री  से  मेरी
 प्राय ना

 है

 नींवें  इन  सभी  सुझावों  पर  विचार  करें  ।

 भी  मोरारका  :  मेरे  संशोधन  संख्या  9%  प्रौढ़  १७६  का  म्राशय यह  है
 कि  कंपनियों  के

 बीच  जो  भेदभाव  किया  जा  रहा  है  वह  समाप्त  कर  दिया  जाये
 |  इस  योजना के  भ्रमित  २३  ए

 कंपनियों पर  ५०  से  ६०  प्रतिशत  की  दर  कर  लगाने  का  प्रयत्न  किया  गया  है
 |  इस  तरह का

 wears  दुनिया  में
 कहीं  नहीं  है  कौर  इस  देश  में  भी  इस

 वित्त  विधेयक  के  प्रस्तुत  होने तक
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 १  १८८६  ]  वित्त  विधेयक

 ऐसा  भेदभाव नहीं  किया  गया
 जैसा

 कि  अब  किया  गया  हूँ
 ।

 में  यह  भी  बता  चुका  हूं  कि

 परिभाषा  भी  इतनी  दोषपूर्ण  हैं  कि  २४,०००  देयर  होल्डरों  वाली  कंपनी  को  भी  प्राइवेट  कंपनी

 कहा  जा  सकता  है  कि  १०  शेयरहोल्डरों  वाली  कंपनी  को  पब्लिक  कंपनी  कहां  जा  सकता

 माननीय  वित्त  मंत्री ने  कहा  है  कि  वह  इस  पर  विचार  करेंगे  और  इस  को

 दूर  करने  का प्रयत्न करेंगे  ।

 मेरा
 संशोधन  संख्या  १७८  नये  लाभांश  कर  के  बारे  में  है  जो  aa  लगाया  जाने  वाला  है

 कल्पना  यह  है  कि  जो  भी  कंपनी  लाभांश  घोषित  करेगी  उसे  लाभांश  कर  के  रूप  में  प्रतिशत  देना

 होगा  ।  यदि  सरकार ag  कहती  कि  जो  भी  कंपनी  oe  प्रतिशत  से  श्रमिक  लाभांश  घोषित
 क रेगीਂ  उसे यह  लाभांश  कर  देना  तब  तो  वह  उचित था  ।  लेकिन  यह  कैसे  संभव

 हो  सकता हैं  कि  कोई  कंपनी  लाभांश  ही  घोषित  न  करे  ।  यदि  यहीं  नीतिਂ  रही  तो  कंपनियों  को

 कया  प्रोत्साहन  मिलेगा  ate  निवेश कैसे  बढ़ेगा  ।  निगमों के  हाथों में  मुनाफे को  रहने  देनें  से

 at  उनका  उचित  उपयोग  होगा  ऐसा  विश्वास  करने  के  लिये  कोई  नहीं  है  इसलिये

 मेरे  संशोधन की  ast  कल्पना है  कि  उन्हीं  लाभांशों  पर  कर  लगाया  जाना  चाहिये  जो  ७  प्रतिशत

 हों  ।  वित्त  मंत्री  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि
 वे  इस  संशोधन  पर  विचार  करके  उसे  स्वीकार

 करें  ।

 थी  हिम्मत सिह का  :  मेरे  संशोधन  संख्या  १९७,  १६८  शौर  q&&  का  वहीं

 प्रयोजन है  जो  श्री  मोरारका  के  संशोधनों  का  है  ।  लाभांश कर  एक  सीमा  के  बाद  हीਂ  लगाया  जाना

 चाहिय े|  यदि वे  संशोधन  स्वीकार  नहीं  किये  गये  तो  नयी  कंपनियों  के  विकास  में  काफी  कठिनाई

 होमी  या  नथी  कंपनियां  स्थापित नहीं  की  जायेंगे  ।  यदि  हम  आधिक  विकास  चाहते  हैं  तो

 लाभांश कर  इस  प्रकार से  कहीं  जाना  चाहिये

 श्रीमती  शारदा  मुकर्जी  :  मेरा  संशोधन  भी  श्री  मोरारका  के  संशोधन  के  समर्थन  में  है  ।

 मेरे  संशोधन  उद्देश्य  यह  है  कि  जो  लाभांश  चुकता  पूंजी  की  प्रतिशत रकम  से  अधिक  हों

 केवल  उन्हीं  पर  कर  लगना  चाहिये  यदि  औद्योगिक  क्षेत्र  में  निवेश  बढ़ाना  हो  at  इस  बात पर

 अवश्य  विचार  किया  जाना  चाहिये  |  कि  ऐसी  परिस्थितियां  निर्माण  कीਂ  जायें  जिसमें  लोग  उद्योगों

 में  घन  लगा  सकें  ।  दूसरी  बात यह  है  कि  यह  कर  उन्हीं  लाभांशों  पर  लगाया  जाने  वाला
 जो

 qERR-EY FT में  दिये गये  हैं  ।  यह  अ्रनुचित है  ।

 श्री  समिति  :  धारा  २३  क  कंपनियां  मध्य  वर्ग  के  लोगों  की  कंपनियां  हैं  जिन्हें  प्रोत्साहन

 छोटे
 दिया  जाना  चाहिये  उन  पर  निगम कर  ४०  प्रतिशत  से  ६०  प्रतिशत कर  दिया  गया  है

 उद्योगपतियों  पर  यह  अतिरिक्त  १०  प्रतिशत  का  कर  बिना  कारण  ही  एक  प्रकार  का
 दंड  है  ।

 इसका  विरोध  किया  जाना  चाहिये  ।

 अब तक  सभी  लाभांदाकर एक  निश्चित  सीमा  से  आगे लगाये  गये
 लेकिन  जो  कर

 अरब  लगाया  जा  रहा  है  वह  बिना  सोचे  समझे  सभी  पर  लागू  किया  जायगा  चाहेफिर
 कोई  कंपनी

 १  या  १०  प्रतिशत  लाभांश  कमियों
 ।  यह  मनमाना  करारोपण  है  कौर  इसका  विरोध  किया

 चहिये  ।

 में  संशोधन  संख्या  ८५  का  विरोध  करता
 वित्त

 मंत्री  ने
 इस

 संशोधन
 के

 द्वारा
 उन

 कंपनियों  को  दंडित  करने  का  प्रयत्न  किया  है  जिनकी  oy  प्रतिशत या
 उससे  पूंजी  धर्मादाय

 TRAE
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 (Saka)

 ट्रस्टों में  लगी हुई  है  यह  एक  अ्रत्यन्त  श्राइचयंजनक प्रस्ताव  है  |  इस  संशोधन का  अंतिम

 परिणाम  ae  होगा  कि  जो  कंपनी  प्राइवेट  लिमिटेड कंपनी  के  रूप  ७५  प्रतिशत  या  उससे

 भ्रधघिक  राय  कर  ६०  प्रतिशत  दे  रही  थी  वह  ६०  प्रतिष्ठित के  बजाय  ६४  प्रतिश्त  देगी
 ।  यह

 संशोधन  खासकर  इसलिये  घातक  है  कि  इससे  दान  की  जड़  पर  चोट  पहुंचनी  है  कौर  इसलिये

 इसका  विरोध  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  ति०  to  कृष्णमाचारी  :  हमने  उन
 कंपनियों  को  कुछ  राहतें दी  हैं  जिनमें  ox प्रतिशत

 दान  रूप  में  हैं  ।  अरब  यदि  यही  बात  यहां  रखी  जायगी  तो  दुसरी  कंपनियां जिन्हें

 हमायत  लाभांश  बांट  देना  पड़ता  इस  लाभ  को  प्राप्त  नहीं  कर  इसलिये  यहीं  किया

 जा  सकता  है  कि  उन  कम्पनियों  को  लग  कर  दिया  जाय  जिन्हें  लाभांश  मिलता है  श्रौरजो २  a

 प्रतिशत को  प्रति सन्तुलित  करने के  लिये  या  जो  afaked रकम  वह  देंगे  उसे  प्रति सन्तुलित करने

 के  लिये  उन्हें  देनी  में  अपने  माननीय  सदस्य  को  यह  बता  सकता  हूं  कि  हम  इसकी  छानबीन

 कर  रहे  मे  उन  लोगों  की  मदद  करना  चाहता  हूं  जिन्हें  श्निवायंतः  ava  लाभांश  घोषित

 करना  पड़ता  है  ।  दान  पर  दंड  लगाने का  हमारा  कोई  इरादा  नहीं  है  |

 जहां  तक  लाभांश  कर  का  सम्बन्ध  हमने  आवश्यक  वस्तुएं  तैयार  करने  वाली  कंपनियों  को

 कुछ  रियायतें दी  gate  अतिरिकत लाभ-कर  ger  दिया  है  ।  हमने  उन्हें  १०  प्रतिशत  रियायत

 यदि  हम  कोई  सलेब  रखे ंतो
 दर  बहुत ऊंची  होगी  ।

 उससे  लाभांश
 पर

 वर्तमान

 उपबन्ध  के  प्रभाव  की  भ्र पे क्षा  अधिक  विपरीत  प्रभाव  पड़ेगा  |  आखिर  सरकार  कोई  धर्मा दाम

 संस्था  नहीं  है  ।

 यह  बहुत  सीमा  समझा  gut  कौर  उचित  कर  है  कौर  म  उसे  वापस  नहीं  ले
 इसलिये

 मेरे  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 हम  आलोचना  के  सम्बन्ध  में  कि  संपूर्ण  करारोपण  गलतਂ  तो  यदि  सदनਂ  का  प्त  वैसा  ही

 हो  तो  वहू  गलत है  ।  सरकार का  दूर  विश्वास है  कि
 जो

 नीति  हम  अपना  रहे  हैं  वह  बिल्कुल

 ठीक  है  ।  वह  लोगों के  फायदे के  लिये  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wet  यह  है  कि  :

 (१)  पृष्ठ  ५३,  पंक्ति  १७  में
 “33000”,  “3,000”  and  “3600

 ज्  ८
 L  3000”

 “3  0007  तथाਂ  "३६,००']  के  स्थान  पर
 **3,600*  and

 [“3,  200”
 *

 ३,६००  तथा  ¥,000']  रखा  जाये
 !  (9)

 (२)  पृष्ठ  ५३,  पंक्ति  १६  में  “2,000,  “1,700”  and  “1,400”

 १,७००ਂ  तथा  के
 स्थान  पर  ‘1,400’  and  ‘1,000’

 ['95,00',  ‘q,voo’  शर
 रखा

 (98)

 (३)  qs  ५७,  पंक्ति  २  नें
 ‘and  distribution’  के  स्थान  पर

 or  distribution  अथवा  रखा  जाये  (a0)

 (¥)  पृष्ठ  ५७  पंक्ति  ६  के  बाद  निम्नलिखित  रखा
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 faa  विधेयक २१  qeQy

 Explanation.—For  the  purpose  of  this  Paragraph  and  Part  III  of  this

 Schedule,  a  company  shall  be  deemed  to  be  mainly  engaged  in  the  business  of

 generation  or  distribution  of  electricity  or  of  manufacture  or  production  of

 anyone  or  more  of  the  articles  specified  in  the  list  in  Part  IV  of  this  Schedule,
 if  the  income  attributable  to  any  of  the  aforesaid  activities  included  in  its  total
 income  for  the  previous  year  is  not  less  than  fifty-one  per  cent.  of  such  total

 इस  इंडिका  तथा  उस  अनुसूची  के  भाग  ३  के  प्रयोजन  के  लिये  समवाय

 बिजली  पैदा  करने  या  बिजली  का  वितरण  करने  या  इस  अनुसूची के  भाग  ४  में  सुची में
 निर्दिष्ट  किसीਂ  एक  अबवा  अधिक  वस्तुओं के  निर्माण  अथवा  उत्पादन के  काम में  लगा  समझा

 यदि  किसी  उपर्युक्त  काय  से  प्राप्त  राय  जो  गत  वर्ष  की  उसकी  कुल  राय  में  सम्मिलित

 ऐसी  कुल  ara के  ५१  प्रतिशत से  कम  नहीं  (८१)

 (५)  पृष्ठ  ६०  पंक्ति  ६  में  distributionਂ  [rar  के  स्थान  पर
 दढ  or  distributionਂ  रखा  जाये  ।  (८२)

 (६)  पृष्ठ  ६१,  पंक्ति  ७  से  १२  के  स्थान  निम्नलि/खत'  रखा  जाये  ——

 ‘Proviso  (being  such  a  company  as  is  referred  to  in  section  108  of  the
 Income-tax  Act  or  any  other  company  as  is  referred  to  in  clause  (iii)  of  sub-
 section  (2)  of  section  104  of  that  Act)  which  has  declared

 (tar  समवाय  जैसा  कि  arent  अधिनियम  की  धारा  १०८  में  उल्लिखित

 है  अथवा कोई  अन्य  समवाय  जैसा  कि  उस  भ्र धि नियम  की  धारा  १०४ की  उपधारा  खंड  ३  में

 उल्लिखित  है  )  जिस  ने  घोषित  कर  दिया  है  (sx)

 (७)  पृष्ठ  ६१  पंक्ति  २२  में  paidupਂ
 के  बाद

 रखा  जाये  ।  (5%)

 (८)  पृष्ठ  ६१  पंक्ति  ३४  में
 ‘a

 companyਂ  [wer  के  स्थान  पर

 निम्नलिखित  रखा  जाये  ।  “8515  referred  to  in  section  108
 of

 the  Income-Tax

 Act  and’  र

 [  जिस  कि  arent  अधिनियम  की  धारा  १०८  में  उल्लिखित  है  (८७)

 (8)  पृष्ठ  ६१,  शक्ति  ४४
 में

 ”
 Explanation

 बी

 के
 बाद

 रखा  जाये  ।  (58)

 (१०)  पृष्ठ  ६२  पंक्ति  १६  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाये

 the  removal  of  doubts  it  is  hereby  declared  that
 where  any  dividends  were  declared  by  the  company  before  the  commencement
 of  the  previous  year  and  are  distributed  by  it  during  that  year,  no  reduction  in
 the  rebate  shall  be  made  under  sub-clause  (c)  or  clause  (i)  of  the  second  proviso
 in  respect  of  such

 ३--सन्देह  दूर  करने  के  लिये  ae  घोषित  किया  जाता  है  जहां  समवाय  द्वारा

 गत त वर्ष के  प्रारम्भ होने  से  पूर्व  लाभांश  घोषित  किये  जाते  हैं  कौर  उस  के  द्वारा  उस  वर्ष  बांट  जाने
 तब

 एसे
 लाभांशों

 के  सम्बन्ध  में  दूसरे  के  खंड  १  के
 उप

 खंड  के  श्रन्तगंत  छूट  में  कोई  कमी

 नहीं  की  जायेगी  ।”]  (६०)
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 (११)  पृष्ठ  ६२,  शक्ति  ३६  से  ४१  के  स्तर
 पर

 निम्नलिखित  रखा  जाये  :--

 ‘fon  the  whole  income  (excluding  interest  payable  on  any  security  of  the
 Central  Government  issued  or  declared  to  be  income-tax  free,  and  interest  pay-
 able  on  any  security  of  a  Strate  Government  issued  income-tax  free,  the  income-
 tax  whereon  is  payable  by  the  State  Government).  क  क  क  के  के  क  के  के  के  के  के  #
 18  %  2  %  Nil

 पाय  पर  (a  न्द्रीय  सरकार की  राय  कर  युक्त  जारी की  गयी  अथवा  घोषित  की  गयी

 किसी  प्रतिभूति  पर  देय  ब्याज  राज्य  सरकार  द्वारा  भ्रामक  मुक्त  जारी  की  गयी  किसी  प्रतिभूति

 जिस  पैर  श्राय
 कर

 राज्य
 सरकार  द्वारा  दिया  जाना  पर  देय  ब्याज  को  छोड़  95%  २५

 (8१)

 (92)  पृष्ठ  ६३  पंक्ति ५  से  १२३  का  लोप  किया  जाये  ।  (&2)

 (१३)  पृष्ठ  ६३  पंक्ति  ३६  का  लोप  किया  जाये  ।  (६३)

 १४)  पृष्ठ  ६२,  पंक्ति  ४४,  का  लोप  किया  जाये  कौर  “25%”

 [2 4%  के
 स्थान

 पर  20%  o%[“Ro  प्रतिशत |]
 रखा  जाये  ।

 (१५)  पृष्ठ  ६३  पंक्ति  ४५  से  ४८
 का  लोप

 किया  जाया  (8x)

 (१६).  पृष्ठ  ६४  पंक्ति  ४  में  distributionਂ
 के  स्थान पर  | हु क

 ‘or  distri  ionਂ  रखा  जाये  ।  (&&)

 (१७)  पृष्ठ  ६४,  पंक्ति  ३१  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जायें

 (2)  Aluminium,  copper,  lead  and  zinc  (Metals)

 (“(2)  सीसा  कौर  जस्ता

 (4s)  पृष्ठ  RY,  पंक्ति  ३२.  में  ore  and  bauxite”[“stgaaeH  और

 वाक् साईट ]  के  स्थान पर  निम्नल  खित  रखा  जाये  ।
 1.0

 ofe,  bouxite  mangnese  ore,  dolomits  nd  minzol  oil’

 बक्सा  मैंगलोर  बॉलोमाइट  मेंकनीजनेसाइट  कौर  खनिज

 (&=)

 (98)  पृष्ठ  ६४,  पंक्ति ३६
 ४०

 के  स्थान  पर  निम्न  नियत  जाये  —= ਂ

 “(6)  Equipment  for  the  generation  and  transmission  of  electricity  incluc
 ing  transformers,  cables  and  transmission  towersਂ

 (“(&)  केबलों  शौर  ट्रांसमिशन  टावरों  सहित  बिजली  पैदा  करने  ae

 पहुंचाने  के  लिये  उपकरण  ।]
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 १  १८८६  वित्त  विधेयक
 ना

 (२०)  पृष्ठ  ६४५,  पंक्ति  १  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये

 (11)  Fertilisers,  namely,  ammonium  sulphate,  ammonium  sulphate
 nitrate  (double  salt),  ammonium  nitrate  (nitrolime  stone),  ammonium  chloride,

 super  phosphate,  urea  and  complex  fertilisers  of  synthetic  origin  containing
 both  nitrogen  and  phosphorous,  such  as  ammonium

 phosphates,
 ammonium

 sulphate  phosphate  and  ammonium  nitro

 [  (११)  उजक  अर्थात  म्रमोनियम  अ्रमोनियम  सल्फेट  नाइट्रेट

 अ्रमोनियम  नाइट्रेट  पत्थर )  अमोनियम  दलों  सुपर  हराकर

 टिक  से  बनने  वाले  काम्पलेक्स  उब  रक  जिन  में  नाइट्रोजन  wit  फासफो रस  दोनों  शामिल  जैसे

 नियम  सल्फेट  फास्फेट  श्र  अमोनियम  नाइट्रोजन  फास्फेट ਂ)  (qoo)

 (२१)  TSS  ६५,  पंक्ति  ३  के  स्थान  पर

 *(13)  Teaਂ  रखा  जाये  ।  (१०१)

 (२२)  पृष्ठ  ६५,  पंक्ति  ३  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाये

 “(14)  Hlectronic  equipment,  namely,  radar  equipment,  computers,  elec-
 tronic  accounting  and  business  machines,  electronic  communication  equipment,
 electronic  control  instruments  and  basis  components,  such  as  valves,  transistors,
 resistors  ,  condensors  coils,  magnetic  materials  and  micro  wave  components.

 (15)  Petrochemicals  including  corresponding  products  manufactured
 from  other  basic  raw  materials  like  calcium  carbide,  ethyl  alcohol  or  hydro-
 arbons  from  other

 इलैक्ट्रानिक  अर्थात  इलेक्ट्रॉनिक

 एक्टिंग
 ale  कारोबार  इलैक्ट्रानिक  संचार  उप  इलैक्ट्रॉनिक  नियंत्रण  उपकरण

 कौर  मूल  पुर्जे  प्री र  ट्रों  सामान  कौर  माइक्रोवेव

 पुर्जे  ।

 (9%)  पैदा  कैमिकल्स  जिनमें  ग्रन्थ  मूल  कच्चे  सामान  wa  कै fafa  थिंक

 हाइड्रोकार्बन  या
 अन्य  साधनों

 से  बनाये  गये  ऐसे  ही  उत्पाद  शामिल  हैं  ।”]  (१०२)  र

 (२३)  सूची  र में  नयी  मदों  के  जोड़े  जाने  के  परिणामस्वरूप  पृष्ठ  ६२  पर  मद  (१४)  मद

 (१६)  दी  जाये  ।  (१०३)

 (2%)  पृष्ठ  ६०,  पंक्ति  १३  से.२१  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये  ।

 (A).  in  the  case  of  a  company  which  is  wholly  or  mainly  engaged  in
 the  manufacture  or  processing  of  goods  or  in  mining  or  in  the  generation  or
 distribution  of  electricity  or  any  other  form  of  power  and  whose  total  income
 does  not  exceed  rupees  five  lakhs,  8  rebate  at  the  rate  of  30  per.cent.  on  so  tnuch
 of  its  total  income  as  does  not  exceed  rupees  two  lakhs  and  a  rebate  at  the  rate
 of  20  per  cent.  on  the  balance  of  the  total  income;  and  in  addition,  where  the
 total  income  includes  any  income  attributable  to  the  business  of  generation  or

 distribution  of  electricity  or  of  manufacture  or  production  of  any  one  or  more
 of  the  articles  specified  in  the  list  in  Part  IV  of  this  Schedute,  arebate  at  the
 rate  of  5  per  cent.  on  so  much  of  such  inclusion  as  does  not  exceed  rupees  two
 lakhs  and  a  rebate  at  the  rate  of  6  per  cent.  on  the  balance,  if  any,  of  such  inclu-

 sion,
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 shall  be  allowed  if—

 (a)  such  company  satisfies  condition(a)  of  clause  (i);  and

 (b)  itis  not  such  a  company  as  is  referred  to  in  section  108  of  the  income-
 Tax  Act  ;

 (B)  in  the  case  of  any  company  which  is  not  entitled  to  any  rebate  under

 sub-clause  (A)  of  this  clause  a  rebate  at  the  rate  of  26  per  cent.  on  so  much  of

 its  total  income  as  is  attributable  to  the  business  of  generation  or  distribution
 of  electricity  or  of  manufacture  or  production  of  any  one  or  more  of  the

 articles  specified  in  the  list  in  Part  IV  of  this  Schedule  ;  and  at  the  rate  of  20

 per  cent.  on  the  balance  of  the  total  income,

 shall  be  allowed  if—

 (a)  such  company  satisfies  condition  (a)  of  clause  (i)  ;  and

 (b)  it  is  not  such  a  company  as  is  referred  to  in  section  108  of  the  Income-

 tax

 [“(3)  ऐसे  समवाय  के  सम्बन्ध  में
 जो

 पूर्ण  अथवा  मुख्य  रूप  से  वस्तु  के  निर्माण
 था  परिष्करण  या  खनन  या  बिजली  या  किसी  अन्य  शक्ति  के  उत्पादन  या  वितरण  के  काम  में  लगे  हुए

 हैं  प्रौढ़  जिस
 की

 कुल  re  ५  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं  है  ,  उस  की  कुल  rs  के  उतने
 भाग

 पर  जो  दो

 लाख  स०  से  श्रमिक  नहीं  है  ३०  प्रतिशत  की  दर  से  छूट  प्रौढ़  कुल  राय  की  शेष  राशि  पर  २०  प्रतिशत

 की  दर  से  शरीर  इस  के  जहां  कि  कुल  राय
 में

 बिजली
 के

 उत्पादन

 या  वितरण या  इस  अनुसूची के  भाग  ४  में  सुची  में  निविष्ट  किसी  एक  या  अधिक  वस्तुयें  के

 निर्माण  या  उत्पादन  कारोबार से  होने  वाली कोई  राय  शामिल  ऐसी  शामिल  होने  वालीं

 राशि  के
 उतने

 भाग  पर  जो  दो  लाख  रु०
 से  अधिक  नहीं  है  ५  प्रतिशत  की  दर  से  छूट  कौर  ऐसे

 दी  जायेगी  यदि शामिल  की  गई  शेष  राशि  यदि  कोई  ६  प्रतिशत  की

 (*)  ऐसा  समवांय  खण्ड  (१)  की  शर्तें  पुरी  करता  तथा

 (a)  यह  एक  ऐसा  समवाय  नहीं  है  जैसा  कि  आयकर  अधिनियम  की  धारा  १०८  में

 निर्दिष्ट

 किसी  ऐसे  समवाय के  सम्बन्ध  में  जो  इस  खण्ड के  उप  खण्ड  के  ग्रन्थित  किसी  छूट
 का  हकदार  नहीं  है  उस  की  कुल  श्राय  की  उतरो  राशि  पर  जो  बिजली  के  उत्पादन  या  fare  या

 इस  प्रतुसुचो  के  भाग  ४  में  सूची  में  निर्दिष्ट  देसी  एक  waar  अधिक  वस्तुयें  के  निर्माण  या  उत्पादन

 के  कारोबार  से  प्राप्त  होतो  २६  प्रतिशत  को  दर  से  श्र  कुल  ्य  की  शेष  राशि  पर  २०

 प्रतिशत  को  दर  से

 दी  जायेगी

 ऐसा  समवाय  खण्ड  (१)  की  शर्त  पुरी  करता  तथा

 x
 (@)  यह  पक  एस  समवाय  नहीं  है  जैसा  कि  श्राय  कर  अधिनियम  की  धारा  qed  में

 निर्दिष्ट  ।  (203)
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 faa  विधेयक रप  श्रीफल  १६६४
 ह  एए  AE

 (२५)  पृष्ठ  ६१,  पंक्ति  ४  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाये

 the  paid-up  capital  except  where  such  bonus  shares  or  bonus

 have  been  issued  wholly  out  of  the  share  premium  account  of  the  company
 after  the  31st  day  of  March,  1964;

 मामलों  को  छोड़  कर  जहां  कि  बोनस  हुंह  या  बोनस  ३२  १९६६४  के  पश्चात्

 रूप  से
 समवाय

 के  शेयर  प्रीमियम  लेखे  से  जारी  किये  गये
 प्रण  पूंजी बढ़ा  तथा  ]  (२०४)

 (२६)  पृष्ठ  ६१,  पचित  ४३  के  बाद  निम्नलिखित  रखा  जाये

 further  that  the  super-tax  payable  by  a  company,  which  is

 wholly  or  mainly  engaged  in  the  manufacture  or  processing  of  goods  or  in

 mining  or  in  the  generation  or  distribution  of  electricity  or  any  other  form  of
 power  and  which  is  not  such  a  company  as  is  referred  to  in  section  108  of
 the  Income-tax  Act  and  the  total  income  of  which  exceeds  rupees  five  lakhs,
 shall  not  exceed  the  aggregate  of—

 (a)  the  super-tax  which  would  have  been  payable  by  the  company  if
 its  total  income  had  been  rupees  five  lakhs  (the  income  of  rupees
 five  lakhs  for  this  purpose  being  computed  as  if  such  income  included
 income  from  various  sources  in  the  same  proportion  as  the  total
 income  of  the  company);  and

 (b)  fifty-five  per  cent.  of  the  amount  by  which  its  total  income  exceeds

 rupees  five  lakhs.

 Explanation  t  e  purposes  of  this  Paragraph,  a  company  shall
 be  deemed  to  be  mainly  engaged  in  the  manufacture  or  processing  of  goods  or
 in  mining  or  in  the  generation  or  distribution  of  electricity  or  any  other  form
 of  power,  if  the  income  attributable  to  any  of  the  aforesaid  activities  included
 in  its  total  income  for  the  previous  year  is  not  less  than  fifty-one  per  cent  of
 such  total

 यह  भी  कि  किसी  समवाय  द्वारा  देय  जो  पूर्ण  अथवा  मुख्य  रूप  से  सामान

 के  निर्माण  या  परिष्करण  wear  खनन  अथवा  बिजली  या  किसी  wea  शक्ति  के  उत्पादन  या  वितरण  के

 काम  में  लगा  हुमा है  धारा  जो  प्राय  कर  अधिनियम  की  धारा  १०८  में  निर्दिष्ट में  कोई  समवाय  नहीं  है

 त्र  जिस  की  कुल  सनाय  पांच  लाख  रु०  से  अधिक  के  कुल  योग  से  अधिक  नहीं

 अधिकर  जो  समवाय  द्वारा  देय  होता  है  यदि  उस  की  कुल  भराय  पांच  लाख  रुपये  होती  है

 प्रयोजन  के  लिये  पांच  लाख  रुपये  की  की  गणना  ऐसे रूप  में  की  जायेंगी  कि  ऐसी  राय  में

 विभिन्न
 स्रोतों  से  होने  वाली  श्राय  उसी  अनुपात में  जिस  अनुपात  में  समवाय  की  कुल  श्राय हो

 सम्मिलित  शौर

 उस  की  कुल  राय  पांच  लाख  रुपये  से  जितनी  अधिक  होगी  उस  राशि  का  ५४  प्रतिशत  ।

 ष्याठ्या  {3a  कंडिका  के  समवाय  मुख्यतया  वस्तु ग्न ों  के
 उत्पादन  अथवा  परिष्करण

 खनन  के  कायें  अथवा  बिजली  या  किसी  wer  प्रकार  की  शक्ति  के  पैदा  करने  या  वितरण  के

 काम  में  लगा  समझा  यदि  किसी  उपरोक्त  कार्य  से  प्राप्त  राय  जो  गत  त्री  की  उस  की  कूल

 ona  में  सम्मिलित है  ऐसी  कुल  राय के  ५१  प्रतिशत से  कम  नही ंहै  ।".]  (२०५)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 |
 }

 The  motion  was  adopted  ्
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 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २३  श्र  १९६  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा

 श्रस्वीक्ृत  हुये  ।

 Amendments  nos.  23  and  126  were  put  and  negatived

 संशोधन  संख्या  १२५,  १७५,  १७५,  १७८,  १७७,  १९६७,  2&5  ब्रोकर  re  सभा  की  अनुमति

 से  वापस  ले  लिये  गये  ।

 Amend  ments  Nos.  125,  175;  176)  178:  177)  197)  198  and  199  were

 by  leave  withdrawn.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि

 पक  प्रथम  संशोधित  रूप  में  , विधेयक  कप  द्ग  बने  |

 } स्वीकृत  हुसना  ।

 |  The  motion  was  adopted.  J

 प्रथम  उद्बोधित  रूप  में  विधेयक a  जोड़  दी  गई  ।

 The  First  Schedule,  as  amended  was  added  to  the  Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यद  है  कि

 दुसरी  att  तीसरी  श्रनुसुचियां  विधेयक  का  ait  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ओप्रा  ॥

 The  motion  was  adopted.

 सरी  र  तीसरी  ग्रंथसूचियाँ  विधेयक  में  जोड़  दी  गईं  ।

 The  Second  and  Third  Schedules  were  added  to  the  Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 १  अधिनियमन  सुत्र  पौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  का  रंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हवा  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड १,  विनियमन  सुत्र  शरीर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  15  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added
 to  the  Bill

 श्री  ति०  To  कृष्णमाचारी  :  प्रश्न  यह्  है

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  ।

 शना  मैं  यह  देखता  हूं  कि  यह  विधेयक  फिर  संपूर्ण  सरकारी  नीति

 आ्रोर  प्रत्येक  वर्ग  के  लोगों  के  किन्तु  ना कर शही  व  सरकार  ATT

 सत्तारूढ़  दल

 को
 छोड़  सभी  के  लिए  प्रतिकूल है  ।  देश  के  सामने  हरनेक  महृत्वपुर्ण प्रश्न हैं जिन प्रश्न  हैं  जिन  का

 उत्तर  नहीं  में  है  ।  जैसे  कीमतों  को  नीचे  मजदूरों  के  शिए  न्यूनतम  प्रशासन

 व्यय  को  कम  भ्रष्टाचार  को  दूर  अपव्यय  को  करों  के  बोझ  को  कम  करना

 इलाकों  में  म  कान  अध्यापकों  अझर  गैर राजपत्र चो षित  पदाधिकारियों  की  हैसियत
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 मंत्रणा  समिति

 ह

 सुनारों के  रोजगार  wife  ।  ये  सारे  प्रश्न  सरका र  को  तबाह  कर  देंगे  ।  प्रधान  मंत्री
 तथा  अन्य  मंत्रियों  को  जनता  के  सामने  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  देना  होगा  ।  हर  जगह  कौर  हर  गांव

 को  जनता  को  उन्हें  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  देना  होगा  |

 श्री  उ०  म्  त्रिवेदी  :  चूंकि  वित्त  मंत्री  द्वारा  इतने  सारे  संशोधन  दिये  गये  हैं क्या  इस  से  यहं  स्पष्ट

 नहीं  हो  जाता  है  कि  वित्त  विधेयक  को  जल्दी  में  पास  किया  जा  रहा  हैं  ?

 श्री  तीन  कृम्गमाचारी  :  इस  वारे  में  सरकार  की  नीति  कई  अवसरों  पर  स्पष्ट की  जा  चुका

 दमें  ऋण  विश्वास  है  कि  हम  जिस  नीति  का  अनुसरण  कर  रहे  हैं  वह  ठीक  है  कौर  लोगों  की  भलाई

 उसी में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  |

 Mr.  Speaker  in  the  Chair  JS
 क

 श्रमिक  महोदय
 :

 प्रशन  यह  हे  :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जायेਂ

 लोक  सभा  में  विभाजन  पक्ष में  १२५;  विपक्ष  में  १७

 The  Lok  Sabha  divided,  Ayes  125,  Noes  17

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 छब्द्रीसवां  प्रतिवेदन

 थी
 राने

 :
 मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  का  छब्बीसवाँ  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 | करता ह <4

 इसक  पहचान  लोकसभा  २२  £eqv/R  Racy  (ae)  के  र्था रह
 बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  :

 The  Lok  Sabha  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Tuesday
 the  2nd  April,  1964  |  Vaisakha  2,  1886  (Saka)

 aaevenvene
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